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अर्तीविनी 


भारतीय मजदूर सघ ने ससद भवन के सम्मुख विगत 
१७ लवम्बर, ६९ को अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐविहा- 
सिक प्रदर्शन किया था। उसी अवसर पर उसने महामहिस 
राष्ट्रपति श्री बी० बी० गिरि को १२६ पृष्ठों का 
| चिकफातत। (3७६९७ छा फिशाबाचंड छा विक्का 
[.80009/#” प्रस्तुत किया था । 


प्रस्तुत पुस्तक उसी का हिन्दी रूपान्तर है। इसके अनुवादक 
है-लखनऊ विश्व विद्यालय के वाणिज्य विभाग के प्राध्यापक 
डा० महेन्द्रप्रताप सिंह । उनका मैं हृदय से आभारी हूं । 


-“भ्रकाशंकर 


प्रकाशक- 
महार्मत्री 
भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश 
२, नवीस मार्केट 
कानपुर 


रा 
जी 


घागो का राहरीय 
अधिकार-पपत 


कतंव्यों और आचरण) 
का शक्त व्यवस्था-क़रम 


“भारतीय भजदूर संघ 


रुपया ३,७०० 


जे 3 - है5 “८ 


| 
हे 
के सजी नमी मन आम 


मुद्रक-ठिपटाप प्रिस्ट्से, २४९१ विरहाना रोड, कानपुर-१ 
फोन ल० ६९१११ हक 


श्री दी दी० शिरि 
भार्त के राष्टप्ति 
नई दिल्‍ली 


परद्धेय राप्ट्रपति जी, 


भारतीय मजदूर सन्न परम श्रद्धापूवेक आपके समक्ष देश के सहुस्तरों 
ध्रसरत बन्घुओं की ओर से कर्शव्यों एव आचरणों के एक व्यवस्श-करम' 
के रूप मे माँगो का राष्ट्रीय अधिकार-पत्र प्रस्तुत करना हे । 


भोरतीय मजदूर संघ की कार्यकारिणी ते अन्तर्रा्ट्रीय श्र संगठन 
के स्वर्ण जयन्ती के दिवस २०९ अक्टूबर, १९६९ से भारतीय मजदूरों की 
मांगों का पखबारा' मनाने का निर्णय लिया था। इस योजना के अन्तर्गत, 
हमसे सम्बद्ध सभी ने देशभर में साभाये आयोजित की जिनके भाध्यम 
से विश्व-श्रम के हित मे की गई अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसगठन को सेवाओं के 
महत्व से और साथ ही समान हिल सबस्धी माँगों की तकेशुद्धता से 
श्रमिकों को अवगत कराया गया । 


उप्त योजना का आज श्रमिकों के इस विश्ञाल प्रदर्शन के रूप से समारोप 
हुआ है जोकि आपको राष्ट्रीय अधिकार-पत्र समर्पित करने को अ्रस्तुन है । 


इस अवसर पर इस प्रदर्शन को आयोजित करने की प्रेरणा हमें इस 
सथ्य से सिली थी कि आज स्वतवत्न भारत के इतिहास में प्रथमवार 
भारतीय मजदूरों का वास्तविक प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति के रूप में 
प्रतिष्ठित हैं । 


साथ ही यह कालावधि समस्त श्रमक्षेत्र के छिए एक सक्रमणकाल 
है । राष्ट्रीय श्रम आयोग न अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और उसके 
सुझआओ और पर्यवेक्षणों के प्रकाश में राष्ट्रीय श्रमनीति का पुनविचार 
एवं पुतनिर्धारण किया जाता है। इस अवसर पर श्रमिकों के 
दृष्टिकोण को साब॑जनिक रूप से प्रस्तुत करता समुचित होगा ! 


जो अधिकारपत्र हम प्रस्तुत कर रहे है, उसके अपने विशिष्ट 
लक्षण हैं । 


जबकि श्रमिकों की सभी सामान्‍य माों को समाहित किया गया 
हैं उन्हे एक 'कर्तव्यों एव आचरणो के व्यवस्था-क्रम' के रूप में प्रस्तुत 
भी किया गया है। सच्चाई यह है कि जो हुमारी जनसख्या के एक 
वर्ग की 'माग' है वही किसी अन्य परिसवादी वर्ग या समाज के अग के 
लिए “कतंव्य' या 'आचरण' है। ट्वितीयतः इसका निहित अर्थ यह भी 
है कि जहा सेवायोजक या प्रशासक के रूप में निजी सेवायोजक और 
सरकार को इस सम्बन्ध में अर्थ सामाजिक उत्तरदायित्व का मुख्य भार 
उठाना है, वही समाज के सभी विभिन्न वर्गों, अगों अथवा सस्थाओ 
जँसे, स्वायत्तशासी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, प्रेस, सामाजिक सस्थाओं 
इत्यादि के भी श्रमिकों के प्रति कुछ तिश्चित कतंव्य है । आप कृपापूर्वक 
इस बात का समर्थन करेंगे कि यही एक अधिक विशंद और इस कारण 
एक अधिक वास्तविक दृष्टिकोण है । 


हम निश्चय पुर्वेंक यह विश्वास करते है कि अस्त्र्राष्ट्रीय भ्मसगठन 
के स्वर्णअयन्तीवर्ष में एक केन्द्रीय श्रमसंगठम द्वारा इस प्रकार के 
व्यवस्था-क्रम' का प्रतिपादत ही वह सर्वोत्तम भेट है, जो कि भारतीय 
श्रमिक उस अत्यंत प्रतिष्ठित विश्व-संगठन को प्रदान कर सकते है । 


आपके श्रेष्ठ व्यक्तित्व में भारतीय मजदूरों को आशा की एक नई 
किरण प्राप्त हुई है। वे आशा और विश्वास करते है कि आप अर्थ 


( हे ) 


साम जिक न्याय क॑ एक नय युग कय सूत्रपात करेंगे हम आपका यह 
व्यवस्था-क्रम'ः इस विश्वास के साथ समर्पित कर रहे हैं कि हमारे देश- 
वासियों के हित में इस सावंभौसिक कानून का प्रतिपालन आपके सुयोग्य 
हाथो में पुणत्या सुरक्षित होगा । 


सर्वोत्तम विनय के साथ, 


आपका श्रद्धाल्‌ 
बी० एस० काम्बले 
अध्यक्ष 
नई दिल्ली भारतीय मजदूर संघ 
१७ नचवमस्वर, १९६९ 


कं कऋेधआइ5, 
थक पध्फशो 


निर्वाचित संस्थाओं का अनुशासन 


लोकसभा और. राज्यीय विधान सभाओ की प्रकृति एबं रचता में 
परिवर्तन होता चाहिये | क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को अकात्मक रूप मे घटाना 
चाहिये । प्रत्येक सदस्य को एक बड़े चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 
करना होगा | व्यवसाय के अनुसार प्रतिनिधित्व के तत्व का 
समावेश किया जाना चाहिये । औद्योगिक क्षेत्र मे प्रत्येक बच्दे उद्योग, 
छोटे उद्योगों अथवा उनके ट्रेडबर्गों को लोकसभा और राज्यीय विधायि- 
काओं में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये | संगठितश्रम को स्वायत्तशासी 
सरकारी सस्थाओ और विश्वविद्यालय के सीनेटों में प्रतिसिधिल्व दिया 
जाना चाहिये । 


उपरोक्त उद्ं श्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय 
स्तरों पर औद्योग्रिक निर्वाचत मडइलो का सीमाकत किया जाता चाहिये 


राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक उद्योग के श्रमिकों द्वारा चुने जाने वाले 
प्रतिनिधियों की सख्या उस उद्योग की राष्ट्रीय आय मे बुद्धि के अनुलोम 
अनुपात में होती चाहिये। 


(६ 0। 
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अल्प सत्रीपद लघु लोक सेवा 


लोक प्रशासन के राष्ट्रीय व्यवसाय का निर्माण जिसके मौलिक एवं 
आचारिक दोनो ही प्रकार के व्यवश्तायिक मानदण्डों की स्पष्ट परिभाषा 
हो और जिसका अपना व्यवसायिक अनुशासन, प्रशिक्षण और प्रगतिशीछ 
कार्यक्रम हो । 


इस व्यवसाय को चैंधाधिक मान्यता दी जाये । 


विभागीय ढाचे में केवल उन्हीं सरकारी कार्यो को रखा जाये जिनके 
लिये ससद में सीधा मंत्री का उत्तरदायित्व अनिवायें हो; नैत्यिक 
भूगतायों, प्राविधिक अथवा विशिष्ट सेवाओं, व्यापारिक और आश्थिक 
सेवाओं, स्थाधिक या निर्णयात्मक प्रशासन, क्षेत्रीय और स्थामिक सेवाओं 
जैसे सभी कार्यो को बदककर आयोगो, ट्रिब्युनलोी था लोकप्रशासको द्वारा 
व्यवस्थित बोर्डो के द्वारा गैर-सरकारी लोक संस्थाओं के आधीन कर 
देना चाहिये जिनके ऊपर निरीक्षण का अधिकार सर्वोच्चस्तर पर स्सद 
के द्वारा विद्येष रूप से बनाये गये जब सस्थाओं के मत्राहूय' को होना 
चाहिगे । इस प्रकार से अल्प विभागों और छूथु लोक सेवा के आदर्श 
को प्राप्त करने के लिए मत्रिमण्डल और नौकरशाही को कुछ विभागीय 
कार्य छोड़ देने चाहिये, जैसे, 


(१) औद्योगिक सम्बन्ध 

(२) स्वास्थ्य, शिक्षा एवं तरुण सेवायें 

(३) सूचना प्रसारण एव पर्यटन 

(४) डाक, तार, नागरिक उड्डयन, रेल, जहाजरानी एवं परिवहन 
और 

(५) समाज कल्याण, परिवार नियोजन, सहकारिता और सासु- 
दाधिक विकास 


महानियंत्रक 


महा नियत्रक' को एक सस्था बनाई जानी चाहिये जो श्रमिकों के 
प्रतिनिधियों से अपने को सम्बद्ध रखे । 


([ ८ ) * 
। मु ० 
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हि ष्ः हक 2५88: 
9"... यह है 6 ह भर 


ग्रामीण प्रजाधीन सम्पत्ति का अनुशासन 


प्रत्येक ग्राम किसानों, कृषि श्रमिकों और कारीगरों की एक सहुकारी 
प्रजाधीन सम्पत्ति है । यह किसानो का कर्तव्य होगा कि भूमि सीमांकन 
कानून के कारण जो भी भूमि का अतिरेक हो उससे अपने को उन्सुक्त 
कर के, कृषि श्रमिकों को वेधानिक न्यूनतम मजदूरी अवश्य मिले, 
और ग्रामीण कारीगरों और कृषि श्रमिक्रों को अतिरिक्त कृषि उत्पादन 
है पूर्ण हिस्सा दिया जाये । 


कारीगरों का यह कर्तव्य होगा कि गाव के जरूरतमंद किसानों को 
तत्कालिक और कुंशलू सेवा समर्थित करे । अपने औजारों और कार्ब- 
रीतियो मे सुधार करें, और अधिक बचत और कुशछूता के सरक्षण के 
लिये अपने बाजार-सहका री-सधो का गठन करे । 


क्षषि श्रमिकों का यह कर्तंव्य होगा कि वे किसानो को अतवरुद्ध रूप 
से अपनी सेवायें समर्पित करेगे और उनके साथ क्रुषि उत्पादन के गुण 
एवं परिमाण वद्धि के सामूहिक कार्यो में सहयोग करेगे । 


प्रत्येक प्रजाधीन ग्रामीण सम्पत्ति का अपने आन्तरिक मामलो मे 
शासन एक 'पंचायत' द्वारा चलाया जायेगा जिसमें इन तीनो के निर्वाचित 
प्रतिनिधि होगे | यह पचायत का कतंव्य होगा कि अपने सहभागियों के 
कार्य क्री परिस्थितिया और कार्य के घटे निर्धारित करें। प्रत्येक गाँव 
के सीमाक्षेत्र मे आने वाली सम्पूर्ण श्रम शक्ति, औजार, भूमि, आधीन 
उद्योग और अन्य उत्पादन के साधनों को कार्य में लगाने का अधिकार 
पत्रायत को होगा । 


यह ग्राम पच्ायत का कतव्य होगा कि समय समय पर विभिन्न 
कुटुम्बो के आकार मे होने वाले परिवर्तेनों और अवधि की प्रतिफलित 
आवश्यकताओं के प्रकाश में ग्रामीण कुटुम्बो को भूमि पुनवितरित करे । 


०.) 


बकिंग उद्योग का अनुशासन 


रिजवेबेक आफ इंडिया का विकास एक स्वाथत्तशासी मौद्रिक सत्ता 
के रूप मे किया जाए जिसे मुद्रा और साख का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो, 
इसके लिये उसकी वतंमान प्रकृति एवं रचता में इस प्रकार परिवर्तन 
किया जाये कि उसके सचालक मडल मे नौकरशाह यथा राजनीतियों के 
स्थान पर स्वतन्त्र अर्थशास्त्री रहे। इस सत्ता की जिम्मेदारी होनी 
चाहिए कि वह मुद्रा-नियस्त्रण द्वारा मुल्य स्थिरता और साख नियन्त्रण 
हारा पूर्ण-रोजगार की स्थिति उत्पन्न करे । 


राष्ट्रीयकृत बे किंग का यह कतेव्य होना चाहिए कि वह ग्राम स्तर 
तक वित्तीय सलाहकार सेवा का सगठन करे । 


वित्तीय सलाहकार सेवा का यह कर्तव्य होग। कि-- 


(अ) वह छोटे साखहीन किसानों, ग्रामीण कारीगरो और शहरी 
क्षेत्रों में स्वय-विनियोजित व्यक्तियों से उनकी व्यक्तिगत एवं सामूहिक 
योजनाये मांगें, ऐसी व्यष्टिवादी योजनाओं की जान तथा उनके संशोधन 
प्राविधिक और व्यवस्थात्मक अनुभवों के आधार पर करे, उनके क्रिया- 
स्वत के लिए अल्पक्रालीन एवं मध्यमकालीन ऋण प्रदान करें, क्रियान्ब- 
यल की प्रक्रिया का निरीक्षण और देखभाल करे और इस प्रकार उनकी 
साखहीनता को साखमय बनाने के लिये एक पुनरुत्पादक वि्त की क्रमा- 
गत योजना अपनाबें जिसके दौरान मैं प्रत्येक स्तर पर उन्पादित आय 

लव किये गये व्यय से अधिक होंगी। 


(ब) प्रत्येक गाँव का आर्थिक सर्वेक्षण करे, उनमें समुचित मिर्भर 
उद्योगों का सुझाव दें' और प्रेरित करे और पूर्णु वर्ष ' भर प्रत्येक व्यक्ति 
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की सभी क्षमताओं के पूर्ण विनियोग की सुरक्षा करें । 


अन्य बातों के अतिरिक्त, यह प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बेंक का कतेब्य 
होगा कि अपने कर्मचारियों के पदों की परिभाषा 'करे, बेक आफ इडिया 
के स्तर पर उनके वेतनक्रमो और भत्तो को समान करे, और इस बात 
की सुरक्षा करे कि व्यवस्था मे उनकी वास्तविक हिस्सेदारी हो जिसमे 
पू जी के ऊुगाने के सम्बन्ध में निर्णय लेता भी अपवर्णित न हो ! 

राष्ट्रीयकृत बेकिंग का यह कर्तव्य होगा कि वह सरकार की सहा- 
यता अव्यवस्थित मुद्रा-बाजार को टीक ढंग से व्यवस्थित करने में करें। 


करांरोपण 


आवश्यक वस्तुओं पर से सभी अप्रत्यक्ष करों की वापसी, 

श्रमिकों को सेवा वृत्ति कर के लागू होने से छूट; 

ग्रामीण ऋण-मुक्ति कानून, 

सभी श्रमिकों की जिनकी वाषिक आय ६०००) तक हो 
के लागू होने से मुक्ति । 

अमिक सहकारी संघो को सभी करों से मुक्ति । 


दर 


शिक्षा 


शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण परिप्कार, जिसका उद्देश्य देश की कुछ 
विकासमू लक और विनियोजन मूलक आवश्यकताओं को निकट भविष्य 
में पूर्ण करना हो और प्रत्येक व्यक्ति की निद्धित योग्यताओं, गुणों और 
वृत्तियों के पूर्ण बिकास को सम्यक सुविधाये प्रदान करना हो । 


राष्ट्रीय श्रमदिवस 


"विश्वकर्मा दिवस” को एक अनूठा और अनन्त महत्व रखने वाछा 
राष्ट्रीय श्रमदिदस स्वीकार करता और उसका प्रचार करना। प्रथम 
क्शल दस्तकार, नये आकारों के नियम्ता और अनेक यत्रों के सज्जाकार 
“विश्वकर्मा से भारत में स्व-विनियोजित कारीगरों की एक परम्परा 
प्रारम्भ हुई जिन्होंने समाज को सम्पन्न बताने वाली अनेक प्रकार की 
विशाल परिमाण मे वस्तुओ का निर्माण किया । इस परम्परा के महान 
महत्व को वाद में स्वीकार करके जनता ने इसके निर्माता श्रथम श्रमिक 
विश्वकर्मा को परमात्मा के समान पूजा । 


श्रसिकों के लिए इस कारण विश्वकर्मा दिवस कार्य और कार्य के 


यत्रो के महत्व और कार्यो मे कुशलता की आत्मा के छिए समर्पण की 
यादगार है । 


समाज के लिए यह दिवस ऐसे अवसर का बोध कराता है जिस पर 
कार्य मे निहित देवत्व का सम्मान किया जाये और याद किया जाये कि 
कैसे उपासना के रूप में किया गया कार्य भौतिक सम्पन्नता को उत्पन्न 
करता है और कर्प-योग की शिक्षा देता है। 


इस दिवस को समूचित रूप से इसलिये भी मताता चाहिये कि यह 
भौतिक विज्ञान की प्रगति और प्राविधिक विकास का आकलन करने का 


और उसके अधिक प्रसारित उपयोग और शोध का निर्णय लेते का 
दिवस है । 


यह वह दिवस है जब्बकि राष्ट्र निर्माणकारी क्रियाओं में श्रम के 


(६ एड ) 


स्थान की गणना की जाये और उस स्थान के महत्व. के परश्विर्धन एव 
उन्नयन के लिये नये निश्चय बनाये जाये ! 


यह वह दिवस है जबकि मनुष्य जो कि मानस पुत्र है प्रकति को 
अपनी श्रद्धाजलि समपित करे और उसके गुप्त नियमो और सयोगो का 
आवाहन करे जिनमें तिस्सीम उत्पादन की क्षमता है। 


विश्वकर्मा दिवस भारत का कालर हित 'देवी भौतिकता का बहु 
राष्ट्रीय दिवस' है, जो कि राष्ट्रीय उपासना मे श्रमिक को अग्रदूती 
महत्व प्रदान करता है और जिसका प्रतिफल तिस्सीम सम्पदा है । 


डी 


सामान्य अनुशासन 
भ्न्तो 


जब “कभी लोक क्षेत्र के उद्योग की स्थापना के लिए भूमि हंस्तगत 
को जाये, जिन व्यक्तियों को वहा से हटाया जाय, उन्हें योग्य क्षतिपूर्ति 
दी जाये, जिसका ५० %£तकद और बचा हुआ ५० //(उस संबन्धित 
उद्योग मे अश प्‌ जी के रूप में दिया जाये । 


ऐसे स्थानापन्न व्यक्तियों और उनभे निर्भर व्यक्तिओं को उद्योग 
में नौकरी देने भें वरीयता दी ज्यये । 


अ-प्राविधिक नौकरियों मे भर्ती के समय स्थाततीय और क्षेत्रीय 
व्यक्तियों को वरीयता दी जाये (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) । 


प्राविधिक नौकरियों मे शुद्ध योग्यता के आधार पर अखिल भारतीय 
स्‍्तर॒पर भर्ती की जाये (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) । 


स्थानीय बनवासियों के लाभ के लिये उनको भर्ती, प्रशिक्षण और 
पद बूद्धि के लिये समुचित योजनाये बनाई जाये । 


सामान्य अनुयाखन 
भृत्ति निर्धारण 


सभी औद्योगिक केन्द्रों मे श्रमिक वर्ग के पारिधारिक बजट की 
जाँच करना और ऐसे सर्वेक्षणों के आधार पर “आवश्यकता पर आधा- 
रित-न्यूनतम वेतन' की राशि ज्ञात करना, जो कि अकुशल श्रमिकों के 
लिए प्रारम्भिक वेतन के रूप में होगी । 


वर्तमान वेतन-क्रमों को ब्राय: उन्नयन करना, जिससे वास्तविक न्यूस- 
तम वेतन उपरोक्त ज्ञात की गई आवश्यकता पर आधारित-न्यूनतम 
वेतन के स्तर पर आ जाये। 


(१) नामों का प्रमाणीकरण (२) कार्य-पद विबरण, कार्य-पद 
विश्लेषण और कार्य-पद मूल्यांकन सभी कार्य-यदों के लिये और 
(३) कार्य-पद मुल्याकन के अनुभव के प्रकाश मे विभिन्न वेतन-क्रम और 
भत्ति-विभेद इत्यादि को पूर्ण करना । 


न 


सम्पूर्ण वेतन-पैकेट करो जीवन निर्वाह निर्देशाक से श्र खलाबद्ध 
करना, जिससे मूल्य-बुद्धि का पुर्णरूपेण निरसन हो सके और यथार्थ भृत्ति 
की सुरक्षा हो । 


सभी केन्द्रीय सरकारी कमंचारियों (रेलवे कर्मेंचारियों को छोडकर ) 
के लिए एक तुतीय वेतन आयोग की नियुक्ति करना । रेलवे कम॑चारियों 
के लिए एक अलग बेतन मण्डल गठित होना चाहिए । 


: विभिन्न संगठित उद्योगों के लिए वेतन मण्डल नियुक्त करना जबकि 
उहे सामुहिक विनिमय के जिदलीय मंचो में बदल दिया जाये । 


[| १७ ) 


राष्दीय स्तर पर एक स्थायी राष्ट्रीय वेतत काउसिल के यन्त्र का 
निर्माण करना जिसका उह् श्यभूत्ति-निर्धारण के छिए आवश्यक तात्का- 
लिक प्रदत्त सत्यक, तथ्य, आकड़े और तत्सम्बन्धी सूचनाएँ, जिनमे आय 
के विभिन्न प्रत्यग जैसे मजदरी, भत्ता, सुविधाये, बोनस, अलाउंस इत्यादि 
भी सम्मिलित है, सम्रहीत करना है । 


इस सिद्धान्त को स्वीकार करना कि भ्रृत्ति की बृद्धि केवल उस हृंद 
तक मूल्यबुद्धि करती है जहा तक वह उत्पादकता वृद्धि के अतिरेक के 
रूप में होती है । 


श्रमिक और असगठित उद्योगों के श्रमिकों के लिए उन्हें योग्य प्रकार 
में विभिन्न क्षेत्रों (ग्रामीण शहरी इत्यादि) मे बाट कर और सस्थानों को 
आकार, पू जी तथा प्राविधिक स्तरों इत्यादि के अनुसार वगित करके और 
विभिन्न पेशों और प्रत्येक उद्योग में कार्य का कुशलता अंशो मे विभाजन 
करके स्यूनतम भुत्ति का कानूनन निर्धारण करना । 


स्थानीय सस्थाओं को उन्तके कठिन क्रियान्वयन के लिए शक्ति 
प्रदान करता । 


विभिन्न क्षेत्रों के लिये न्यूनतम भूत्ति निर्देशक निर्माण करना और 
कायम रखना और उनका उपयोग न्यूनतम भृत्ति के वास्तविक तत्व की 
रक्षा करने के लिये करना | 


समय समय पर सभी आथिक स्वार्थों की एक गोलमेज सम्मेछन 
बुलाना, जोकि आयों (भूति समेत) , मुल्यो उत्पादन, विनियोजन, छाभों, 
पृ जीगत लाभों और करों के सम्बन्ध मे एक राष्ट्रीय मीति निर्धारित 
करें साथ ही यह ओऔद्योगिक सम्बन्ध आयोग (॥. 8. (..) के छिये 
भी मागंदर्शक रेखाये प्रदान करे । 


विशेषतया द्विपक्षीय या एक पक्षीय रीतियों से किये गए भृत्ति 
परिशोधनों का और जो क्षेत्र भूति परिशोधन के अभाव से पीड़ित है 


ब्प्र् |] 


उनका एक आवधिक आकलत्त करना और ऐसे आकलन के प्रतिफलों 
का सभी सामाजिक स्वार्थों के गोलमेज कारन्फस मे विवेचन करना, 
जिससे स्वतन्त्रता की आशाओं और व्यवस्थित विकास की अनिवाय- 
ताओं के अनुरूप भृत्ति निर्धारण की समुचित रीतियो का विकास किया 
जा सके । 


भूत्ति सगणता करता और भृत्ति ढांचे के क्षेत्रीय समतोल का 
अध्ययन करना और उनके प्रकाश मे समय समय पर भृत्ति-निर्धारण 
और आय-वितरण की संस्थागत व्यवस्थाओं का पुनर्लेखन करना, जिससे 
जनसख्या के सभी वर्गो का न्याययुक्त विकास और पूर्ण रोजगार की 
व्यवस्था दोनों ही की जा सके । 


सभी श्रमिकों के लिये 'भूत्ति भुगतान विधेयक्र' को छाग्रू करना 
और श्रमिको को देय-भुगतानों को न देना, देने में देर करना इत्यादि के 
लिये आयकर के समान ही हतोत्साही सजा देना । 


समान काये के लिये समान वेतन की व्यवस्था करना। देंश में 
न्यूनतम और अधिकतम आय के बीच १:१० के अनुपात को उच्तोत्तर 
प्राप्ति के लिये उद्यम करना । 


( १९ ) 


सामान्य अनुशासन 
लघु युविधायें 

इस सिद्धान्त को स्वीकार करना कि जबतक श्रमिकों को जीवन 
निर्वाह भूत्ति' न मिलने छंगे उद्योग की अधिकतम सम्भव धनराशि का 
प्रयोग श्रमिको को शिक्षण स॒विधाये, स्वास्थ्य सेवायें (पौष्टिक भोजन 
समेत), गृह सुविधा और सुरक्षा इत्यादि के रूप मे रूघु सुविधायें देने मे 
किया जाना चाहिए । 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के द्वारा प्रकाशित मोनोग्राफ में वर्णित 
रीति से आवधिक सर्वेक्षण किये जाने चाहिये, जिनसे छूघु 
सुविधाओं के विभिन्न वर्गों और प्रकारो और उनके श्रमशक्ति के गुणों 
पर प्रभाव और प्रतिफलित आर्थिक बिकास के सम्बन्धों का अध्ययन 
किया जाये और उससे प्राप्त अनुभवों को रूघु सुविधाओं के द्वारा अनु- 
कूछतम उपयोगिता प्राप्त करने के कार्य मे गाया जा सके । 


लधू सुविधाओं की व्यवस्था का काम श्रमिकों को सौपना जिससे 
उन्हें सामुदायिक सेवाओं में परिवर्तित किया जा सके और उद्योगानुसार 
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ उन्हें औद्योगिक-कुटुम्ब व्यवस्था के 
निर्माण का एक यन्त्र बनाया जा सके । 


सरकार को चाहिये कि अपनी सामाजिक कल्याण योजना के भाग 
का में उद्योग को समान राशि इन लूघु सुविधाओं के लिये प्रदान 
करे । 

अव्यवस्थित उद्योगों के श्रमिको के लिये लघु सुविधाओ को प्रदान 
करने का कार्यभार स्थानीय सस्थाओं पर डाला जाना चाहिये, जिन्हे 
ऐसे अव्यवस्थित क्षेत्र के सेवायोजकों पर समुचित कर छरूगाने का अधि- 
कार इस उद्द श्य की पूति के लिये मिलना चाहिए । 


२० ) 


सामान्य अनुशासन 


बोनस 


बोनस अधिनियम में इस सिद्धान्त को सन्रचिहित करना कि बोनस 
एक देरी से दिया गया या अनुपूरक भूत्ति है-जबतक कि “निर्वाह भूत्ति' 
और प्रत्यक्ष भृत्ति' मे अन्तर रहे और लाभ की हिस्सेदारी में जबकि 
प्रत्यक्ष भृत्ति निर्वाह भृत्ति! के स्तर को प्राप्त कर ले । 


सरकारी और निजी दोनो ही क्षेत्रों के सभी औद्योगिक और व्या- 
पारिक सस्थानों मे और सरकारी सेवाओ में भी बिना श्रमिकों की 
सख्या का विचार किये बोनस अधिनियम को छागू करता । 


श्रमिकों को अपने ससस्‍्थानों से सम्बन्धित सभी खाते और तत्सम्बंधी 
प्रपन्नों का निरीक्षण करने, विभिन्न खर्चों के औचित्य को ललका'रने 


और पूजी के लगाने के तरीकों के सम्बन्ध मे सुझाव देने की सुविधा 
देना । 


प्रति वर्ष बढ़ने वाले बोनस के प्रतिशत पर कोई सीमा निर्धारण 
न होना। 


हानि पर भी चलने वाले सस्थानों के लिये न्यूनतम बोनस की 
गारन्टी । 


खामान्य अनुशासन 
छुट्टियां, अवकाश एवं कार्य के घंटे 


विश्राम के दिवसों की वर्तमान व्यवस्था को ऐसे ढंग से पुनविन्यस्त 
करना कि सभी धारमिक और राष्ट्रीय त्योहार या अवसरो को समुचित 
स्तरो (राष्ट्रीय अथवा राज्यीय स्तरो) पर पवित्र दिवस घोषित किया 
जाये जबकि अपने दैनिक कार्यक्रमों से मुक्त होकर सभी व्यक्ति अपने 
मस्तिष्क को पूजा की प्रार्थनाओं और राष्ट्रीय आकाक्षाओं में छगा 
सके । 

बीमारी की किसी भी अवधि के लिये पूर्ण अवकाश देना । 

प्रत्येक श्रमिक को १५ दिवसों का आकस्मिक अवकाश देना, जिन्हें 
वह अधिकार स्वरूप ले सके । इस राशि को समुचित रूप से उत श्रमिक 


के लिये बढ़ा देना चाहिये जो सस्थान की ओर से दौरे पर जाते हो या 
रात्रि की पालियो में कार्य करते हो । 


प्रत्येक श्रमिक को एक माह का सुविधा अवकाश देना, जिसे ३ माह 
तक सच्चित किया जा सकने की व्यवस्था हो | 


फैक्टरी श्रमिकों, छिपिक गणों, अफसरों इत्यादि के लिए अबकाश 
और कार्यकारी घटों के सम्बन्ध मे सभी वर्तेमाव भेदों को भिटा देना 
और २४ घटे ड्यूटी वाले व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सव पर समान 
रूप से नियमों को छागू करना । ऐसे व्यक्तियों के छिये 'सुविधा अवकाश' 
की सीमा वर्ष मे २ माहु कर देनी चाहिए । 


कौटुम्बिक अवसरो के लिये, जैसे विवाह, पुत्र छाभ, वर्षगांठ, कुटुम्त्र 
में म॒त्यु, श्राद्ध-दिवस इत्यादि, वेयक्तिक अवकाश स्वीकृत करना । 


६ र३ ) 


धर 


४०० अं 


| शचणुत- अ& 
'+ ४० अब, ४ कता 
। 


४० कार्यकारी घंटों का सप्ताह समझा जाना चाहिये और सभी 
अतिरिक्त काय के लिये तत्सम्बन्धी भूत्ति की दूनी दर से ओवर टाइम 
दिया जाता चाहिए यद्यपि अधिकतम सीमा पारस्परिक समझौते से यदि 
आबडश्यक हो निर्धारित की जा सकती है। 


'अनुपस्थिति' पर यूनियन और व्यवस्थापको द्वारा साथ साथ एक 
सलत शोध चलना चाहिए, जहा ऐसी बाते पाई जाती हो और उसके 
अन्तरनिहित कारणों को (जैसे निवास और कार्य के स्थात की दूरी, 
परिवहन कठिनाइयां, कार्य में उत्साहु की कमी और नीरसता, अर्वास्थ- 
कर कार्य परिस्थितिया, कार्य-स्थान पर मनोवेज्ञानिक घ्षण, असामान्य 
कार्य भार, अस्वास्थकर आदतें इत्यादि) को गीघ्र ही दूर करना चाहिये, 
ताकि उसका निराकरण हो सके । 


( ९३ ) 


सामान्य अनुशासन 
पदबुद्धि-नी ति 


एक नियम स्थापित करना कि किसी भी उद्योग या सस्थान में 
किसी भी उच्च पद के रिक्त होने पर जब उसी उद्योग या सस्थान से 
योग्य व्यक्ति उपलब्ध होगे तो उस रिक्त स्थान की आपूर्ति सीधी भर्ती 
से नहीं की जायेगी । 


प्रत्येक पद वृद्धि के स्थान के लिए कार्य-पद-विवरण, कार्यपद-विश्ले- 
घण और कार्यपद-विशेषताए निर्धारित करना और उनका प्रचार 
करना । 


सभी श्रमिकों को उन विभिन्न रीतियों से अभिसूचित करना जिनके 
आधार पर बिना पक्षपात के योग्यता-परीक्षण के लिये चुनाव कार्यक्रम 
खोजा जा सकता है, जैसे-सामूहिक साक्षात्कार की आधुनिक 
रीतिया जिनके द्वारा आवेदनकर्ता स्वयं अपना अनुमान छगाते हैं; प्रश्त- 
पत्रों, बुद्धि परीक्षायें और अभिरुचि परीक्षाओं का इस प्रकार निर्माण 
किया जाय कि परीक्षकों की किसी इच्छा का प्रभाव न रहे; कार्या- 
आकलन रीतियो, योग्यता-मापत रीतियो सेवा-वाधिकी-आकलन इत्यादि 
पर आधारित कर्मचारी विकास योजनाएं जो श्रम-अथंशास्त्र, अनुभव 
प्रदत और वस्तुपरक सूचकाकों का पूर्ण उपयोग करती हैं। इस प्रकार 


मह॒त्‌ चेतना को और सही, और गरूुत चुनाव रीतियों के प्रति झुक्ाव 
को जाग्रत करना । 


उपरोक्त बातों को प्रत्येक उद्योग मे प्रत्येक श्रेणी और ग्रेड के छिये 
सही पदवृद्धि नीति के निर्धारण में आधार बनाना और यूनियन और 
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यवस्थापको के बीच समझौते के द्वारा एक प्रकाशित एवं बहुस्वीकृत 
दवृद्धि-नीति को अपनाना । 
पद-वृद्धि की सभी नीतियों मे बरिष्ठता को वरीयता देना और अन्य 


तत्वों को तभी महत्व देना जबकि ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक हो 
और बह भी केवल न्यूनतम सम्भावित सीमा तक ही । 


व्यवस्थापकों द्वारा एक प्राप्त तथ्य के रूप में पद-वृद्धि लछादने की 
वर्तमान प्रथा की समाप्ति करना, जिसे इस तथ्य पर आधारित माना 
जाता है कि बाद में पदावनति करने की जिद सदैव कठिन ही होती है। 
इस श्रवृत्ति का ध्यात रखकर पद-वृद्धि नीति के क़ियान्वयरत का मार्गं 
निर्धारित करना, जिसके द्वारा अस्वीकृति के पहले सम्देश पर ट्रेडयूनियन 
का पुर्व प्रमाणपत्र प्राप्त करवा आवश्यक हो और आगे भी 'उत्पीडन 
प्रकम' का उपयोग किया जा सके और जिसके बाद चुनाव की घोषणाए 
और अन्य मनोवैज्ञानिक और प्रयोगात्मक रीतिया अपनाई जाए । 


विभिन्न पद-वुद्धि व्यवस्थाओं के मूल्यांकन के छिए अनुसरण-कारक 
रोतियों का प्रयोग करता, ऐसे अध्ययनों के आधार पर पुनअकिछन 
करना और विभिन्न इकाइयो और सस्थानों के अनुभवों का समय समय 


पर संघनत करना जिनसे इस सन्दर्भ में पूर्णता और सत्यता प्राप्त की 
जा सके | 


योग्यता और क्षमता की पुकार को सनन्‍्तुष्ट करना और उनका 
सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए मातव-शक्ति-नियोजन और मानव यूची की 
ग्रुणात्मक रीतियों, जीवन-क्रिया-नियोजन और जीवन क्रिया सेवाओ जैसा 
कि शोध प्राविधिक कार्य इत्यादि में क्रिया जाता है-का उपयोग करना | 
सेब्राकलीय प्रशिक्षण, कालेज और तकनीकी अध्ययन, पुनर्नेवीनीकरण 
प्रशिक्षण इत्यादि प्रदान करना, जिससे प्रत्येक कार्यपद पर या अपने 
उद्योग में प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके । ु 
व्यवश्षायिक छाचे में ठीक प्रकार से 'प्रशासकीय और 'सलाहकारी' 


कार्यों का संयोग बताना जिससे वरिष्कता और योग्यता के बीच का आगे 
अढ़ने के लिये विवाद दूर हो सके. ॥# 8४।5 


( २४ ) 


सामान्य अनुशासन 
सामाजिक सुरक्षा 


उन वर्तमान कानूनों और योजनाओं की कमियों को दूर करना, 
जो कि सामाजिक सुरक्षा को शासित करते हैं और ऐसा करते समय 
ट्रेड यूनियन के सुझावों को ध्यात रखना, ग्रेच्युटी और पेन्शन के छिये 
कानून बनावा और इन सुविधाओं को निर्देशक से श्रृद्धलाबद्ध करना। 


१८ वर्ष से ऊपर आयु के बेरोजगारों के लिये बेरोजगारी बीमा 
की स्थापना । 


इस तथ्य को स्वीकार करना कि प्राविडेन्ट फंड, ग्रेच्युटी ओर पेन्शनव 
की तीन योजनाए तीन विभिन्न उद्द श्य रखती हैं और इसलिये तीनो 
सुविधाएं श्रमिक को साथ-साथ ही उपलब्ध होती चाहिये । 


शर्ते शने: पूरी योजना को स्व विनियोजित व्यक्तियों तक फैलाना । 


प्राविडेन्ट फंड, ग्रैच्युटी, पेन्शन, उद्योग विशेषजन्य विकलांगता 
(असमर्थता) क्षतिपूर्ति, सेवा निवृत्ति, आकस्मिक छुट्टी और बन्दी, 
मातृका सुविधाएं, बीमारी, लम्बी बीमारी, अपंगता, वैधव्य, अन्तिम 
सस्कार, औषधि सुविधा, कौटुम्बिक सुविधा-जैसे एक साधारण रीति 
या दुर्देव से मृत श्रमिक के बच्चों को सुविधा, व्यवसायिक जोखिमो का 
बीमा इत्यादि की सुविधाओं को मिलाकर एक सर्वग्राही सामाजिक सुरक्षा 
की योजना का विकास करना । 


राष्ट्रीय स्तर पर एक जिदलीय सस्था का निर्माण, जो ऐसी योजना 
का ढीक क्रियान्वयन और निर्रीक्षण कर सके;॥ 
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सामान्य अनुशासन 
कल्याण 


इस तथ्य को स्वीकार करना कि गृह कौटुम्बिक जीवन और धामिक 
अथवा आत्मिक जीवन सभी प्रसन्नता का द्योतक है, इसलिये कल्याण-- 
कारी योजनाओं का भी चाडी केन्द्र है। सभी आश्थिक विचारों जैसे 
उद्योग की स्थिति और निर्माण की बनावट और उसका पू जीगत आधार, 
प्राविधि का अपनाना इत्यादि को श्रमिक के कल्याण की इस आधारभूत 
आवश्यकता के आधीन रखना चाहिये । 


सभी उद्योग जो इस समय के उपरान्त स्थापित हों, उनके लिए 
यह आवश्यक है कि वे अपने श्रमिकों के प्रत्येक कुटुम्ब के लिए एक 
अच्छा गृह प्रदान करें और सभी उद्योगों को इस सम्बन्ध में समुचित 
विभाजन द्वारा एक ऋ्रमागत योजना अपनानी चाहिए । 

श्रमिकों को कुटुम्बों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को सारा कल्याण 
सम्बन्धी कार्म सौंपना जिनको उद्योग, क्षेत्रीय सस्थाएं, वित्तीय सस्थाएं 
और सरकार द्वारा काफी घनराशि उपलब्ध करानी चाहिये । 


कार्य के स्थान पर एक विशद-गृह-सुरक्षा योजना प्रतिदिन के 
व्यवहार मे चलानी चाहिये जिसमें अन्य बातों के साथ भवन की सफाई, 
हवा एवं प्रकाश का पूर्ण प्रबन्ध, शोर और बदबू का नियन्त्रण, व्यवसा- 
यिक सुरक्षा, समुचित अन्तर स्थापना, फर्तीचर, शौच व्यवस्था, पेश जल 
नहाने धोने की व्यवस्था, कैन्टीन सुविधाएं, विश्राम गृह, प्राथमिक 
चिकित्सा, बालहिण्डोला इत्यादि की व्यवस्था सम्मिलित होनी चाहिये । 


एक विशद स्वास्थ्य योजना अपनाना जो श्रमिकों के सभी कोट्म्बिक 
जनों तक प्रसारित हो, जो छोक स्वास्थ्य और आरोग्य शास्त्र, अवरोधक 


( २७ ) 


एवं परिशोधक औयधि, खेलकूद की सुविधाएं और द्वारान्तर क्रियाए 
और मनोरण्जन इत्यादि सभी को वृतानुगत करें । 


उपयोगी आदतों जैसे अध्ययन, कलात्मक योग्यता, पर्यटन, वाद- 
विवाद, लेखन, शरीरयप्टि विकास इत्यादि को प्रहायता कश्ना और 
प्रेरणा देना । 


लघ सस्थानों में इन कल्याणकारी क्रियाओं को समुचित रीति से 
बर्गित करके और स्थानीय सस्थाओं से इन उद्देश्यों के लिए मिलने 
वाली आर्थिक सहायता लेकर संगठित करना । 


द्वारान्‍तरित श्रमिकों के लिये कल्याण व्यवस्थाओं में बरसाती, जाडे 
के कपड़ों इत्यादि जैसे व्यवस्थाओं को सम्मिलित करना और उनकी 
गृह सम्बन्धी कठिनाइयो, अनियमितताओ, कौदुम्बिक जीवन से छूटना 
इत्यादि के लिए क्षततिपूर्ति के रूप मे कार्य के घटों, कार्यभार, अवकाश 
इत्यादि में यथोचित नियमन करना । 


लघु सेबाओ जैसे उचित मूल्य-दूकाने, कार्य के स्थान से घर और 
स्टेशन तक परिवहन, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार नियोजन केन्द्र, साखे समि- 
तिया इत्यादि का आयोजन करना । 


समुचित शिफ्टभत्ता, मातृका अवकाश और अन्य सुविधाएं, अवकाश- 
पर्यटन मुविधाए और अवकाश गृह इत्यादि का अनुदान करना । 


औद्योगिक सस्थानों मे और अन्य मामलों में श्नमिको के बच्चों को 
छात्रवृत्ति, पुस्तकों तथा अन्य वस्तुओं के लिये अनुदान एवं निःशुल्क 
स्कूल-व्यवस्था करना । 


शा 


# जज 


सामान्य अनुशासन 
औद्योगिक गृह-व्यवस्था 


ग्रामीण अथवा औद्योगिक क्षेत्रों मे पिछडे हुए और दलित बर्गो के 
लिए गृह-व्यवस्था की वर्तमान योजनाओं को चलाना और उनका 
शीक्रता से क्रियान्वयन करना | 


अन्य दबाव डालने वाली क्रियाओं के होते हुए भी राष्ट्रीय नियोजन 
के ढाचे मे ही एक सर्वग्राही राष्ट्रीय गृह-व्यवस्था योजना का प्रतिपादन 
करना और उसको यथायोग्य बरीयता देना । 


औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजनाओं का प्रारम्भ करना, अनिच्छुक 
सेवायोजको से उनके देय धन को भूमि लछगान की बारी के रूप में वसूछ 
करना । 


इस कार्य मे छग्री हुई सभी विभिन्न समितियों, सहकारिताओं 
इत्यादि को समुचित वित्तीय सहायता देना । 


ग्रामीण अथवा असंगठित श्रमिकों के लिये ईटों, गारे और सीमेंट से 
युक्त आवश्यकता के अनुसार मकानों का निर्माण करना । 


इस प्रकार से प्रदत्त-मकानों के श्रमिकों को उन “मकानों' को 'गृह' 
में परिवर्तित करने की कला की शिक्षा देना ! 


( २९ ) 


सामान्य अनुशासन 
औद्योगिक सुरक्षा और व्यवसाथिक रोग 


यह व्यवस्थापकों और ट्रेडयूनियनों का सामृहिक कतेव्य होगा कि- 
औद्योगिक सुरक्षा के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन करे और सभी 
असुरक्षित परिस्थितियों, जैसे मशीनों के खतरनाक हिस्सों की समुचित 
देखभाल मे कमी, ज्वलनशील वस्तुओं का अनुचित जमाब, सुरक्षा बस्त्रो 
और सामान का अभाव, कम दुष्टव्यता इत्यादि, को दूर करना और 
मशीनों, यन्त्रो और अन्य सामानों और वस्तुओ के सही स्तेमाल की 
श्रमिकों को शिक्षा देना और शरीर के अगो के सही परिचालन सिख- 
लाना और दुर्घठनाओ के प्रमुख कारण जैसे लापरवाही की वृत्ति, धबरा- 
हुट, अनावश्यक शीघ्रता इत्यादि को हतोत्साहित करना । 


श्रमिकों को व्यवसायिक रोगों से सुरक्षित रखने के लिये निम्त 
सूचनायें देना-(१) विष के गुण, प्रयोग और प्रवेश के मार्ग (२) प्रभावित 
व्यवसायिक कार्य (३) नुकसानदायक प्रभाव (४) सुरक्षात्मक रीतिया 
(५) विष के सन्दर्भ में औपचारिक नियन्त्रण रीतियां (लेड, लेडटेट्राइ- 
थाइल, फास्फोरस, पारा, मेगनीज आर्सनिक, नाइट्रस धुआ, या नाइट्रो- 
जन के आक्साइड, कार्बत-बाई सल्फाईड, वेन्जीन, द्वाई क्लोरेथीन, 
कार्वन ठेटरा-क्लोराइड रेडियम अन्य रेडियो धर्मी वस्तुयें और एक्सरे), 
टाम्सिक पीलिया, टाम्सिक रक्त-न्यूनता, खाल की प्राथमिक केंसर, 
सिलीकोसिस, एन्श कस, क्रोम घाव, इत्यादि, और उनकी सहायता व्यव- 
सायिक रोगों में क्षतिपृत्ति प्राप्त करने में करना । 





सा लू चन्व्यू अनुशासन 
बज्ञपात की व्यवस्था 


प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ, आग, सूखा, भूचालू, महामारी इत्यादि 
या वाह्म तत्वों से जैसे युद्ध, दंगे, दुर्घटनाओ हिसा छूट इत्यादि से प्रभा- 


बित श्रमिकों के शीघ्र शमन या पुनर्वासन के लिये केन्द्रीय और राज्यीय 
स्तरों पर धनराशियों की स्थायी व्यवस्था करना । 


इस उद्देश्य की पूरति के लिये विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी 
स्वेच्छा संगठनों के कार्यो में सतत्‌ समस्वय स्थापित करना । 


ड्यूटी पर मृत्यु होने पर सैनिक कर्मचारियों, पुलिस दल के सदस्यों 
के 


या अच्य दलों के व्यक्तियों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिये 
धनराशियों की स्थायी व्यवस्था करना । 


का ऑन 


करा 


>स सिकेलरर वीक िकाण के. कक 7 


अजिनशशिकीन मनत नल 


सामान्य अनुरा छान 


स्वचालितीकरण-अभिनवीकरण 


केवल सुरक्षा और अस्तरिक्ष विज्ञान को छोड़ कर सामान्य, चुने 
गये था क्रमागत निर्माण कार्यों या कार्यालयों के कार्यों के लिए स्वचा- 
लित्तीकरण पर पाच वर्ष के लिये प्रतिवन्ध । 


योजनाओं के विश्येषज्ञों द्वारा परीक्षण और श्रमिक प्रतिनिधियों 
के द्वारा स्वीकृत होने पर अभिनवीकरण का चूने गये क्षेत्रो मे प्रयोग 
परस्तु सगठन और व्यवस्था के पक्षों मे अभिनवीकरण होने के बाद और 
निम्तलिखित परिस्थितियों मैं-- 


(अ) उसी संस्थान में या उसी सेवायोजक के आधीन बिना वैकल्पिक 
नौकरी के कोई सेवा निवृत्ति नहीं-बिना सेवा की संततता, वरि- 
ष्ठता या ग्रेड के अपहरण के । 


(ब) किसी भी श्रमिक को आय की कोई हानि नही । 


(स) कार्यभार का समय समय पर निरीक्षण और आकलन श्रमिकी के 
प्रतिनिधियों द्वारा विशेषज्ञों की सहायता से, और 


(द) अभिनवीकरण से प्रतिफलित अतिरिक्त छाभो का श्रमिकों, सेवा- 
योजक़रों ओर उपभोक्ताओों के बीच स्याययूक्त विभाजन । 


ई बेर ) 


सामान्य अनुशासन 


उत्पादकता 


उत्पादकता सम्बन्धी सभी योजनाओं जैसे प्रतिफलों के अनुसार 


भुगतान, व्यक्तिगत या सामुहिक प्रेरणा-योजना, कर्मचारी सख्या या 
कार्यभार के मानदण्ड निरूपण संगठनात्मकक और तरीकों में परिक्‍त॑न, 
अभिनवीकरण, यन्त्रीकरण इत्यादि की स्थापता के समय निभ्नलिखित 
विचारों को ध्यान में रखना-- 


(१) 


सम्बन्धित यूनियनों से समझौते के प्रतिफल के रूप. में उक्त सारी 
योजनाए छात्र की जानी चाहिये । 


प्रत्येक ऐसी योजना के द्वारा एक च्यूनतम सुरक्षा भृत्ति निर्धारित 
की जानी चाहिए, जिसका उत्पादकता से कोई सम्बन्ध न हो । 


थकान और ग्रति-तीब्रता से सुरक्षा के निभित्त पूर्ण बचाव होना 
चाहिए । 


उत्पादकता को प्रभावित करने बाले तत्वों-जैसे रीतियां और 
कार्य-अध्ययन, अच्छे माल की आपूर्ति, यन्त्रों की युणधर्मिता, 
यन्‍्त्रों की दृटफूट, भवन व्यवस्था, गृण नियन्त्रण, शारीरिक, 
काल्पनिक और मानसिक भार, वातावरणीय तत्व जैसे-प्रका श्ष- 
व्यवस्था, हवा को व्यवस्था, तापमान, शोर, सफाई इत्यादि का 
एक सनन्‍्तत आकलन व्यवस्थापकों को करता चाहिये और इन 
अध्ययनों मे श्रमिकों से साझेदारी करती चाहिये और सहकारी 
अध्ययन और समझौते पर ही उनमे सशोधन करता चाहिये । 


( हे३ ) 


(५) काय के सभी मापन सहयाग से करने चाहिये और इस प्रकार के 
तत्वों का प्रबन्ध करना चाहिये जैसे सुरक्षा, आराम, मनोरंजन, 
अवरोधकों, देरी इत्यादि की आवश्यकताये | यही बात भौतिक 
उत्पादन के मूल्यांकन मे भी छाग्र होनी चाहिए, जहां भौतिक 
मूल्यांकन प्रेरक भुगतानों का आधार हो । 


भूमि उत्पादकता, पू जी उत्पादकता और श्रम उत्पादकता के निर्दे- 
शांक अऊूग अलग बनाये जाने चाहिये और क्रमश' उन्तका प्रयोग तियो- 
जन, आशिक विकास की दर और आय के वितरण के लिए किया जाना 
चाहिए । 


उत्पादकता के लाभ को अंशधारियों-श्रमिको और उपभोक्ताओं में 
बांटना चाहिये और राष्ट्रीय उत्पादकता-काउसिल द्वारा एक सून्न पुन- 
पू जीकरण प्रभाव के निमित्त विकसित किया जाना चाहिये, जो गोखले 
स्कूल आफ इकनामिक्स एवं पालिटिक्स पूना के भूतपूर्व डायरेक्टर 
क्री बी० एम० दास्डेकर द्वारा संशोधित आधार पर हो और इसके 
आधार पर श्रमिकों को अधिक से अधिक सख्या में अपने उद्योगों का 
अंशधारी बनाना चाहिये | 


किसी भी समय किसी भी प्रेरणा-योजना के द्वारा किसी भी श्रेणी 
के श्रमिको के भुगतान मे कटौती नहीं होनी चाहिये । 


सामान्य अनुथासन 
बेतन ढांचा 


वेतन-क्रम के ढाचे के विज्ञान को अधिक व्यवस्थित करने के लिये 
उसके विभिन्न तत्वों के कार्यों का अभिनवीकरण किया जाना चाहिये 
जैसे वेतनक्रमों का विस्तार, वेतनक्रम में न्यूनतम और अधिकतम का 
अनुपात, वेतनक्रम के विभिन्न स्तरों पर वृद्धिक्रम के ढांचे का फर्म या 
संस्थान की परिस्थितियों के अनुसार अनुपात-जैसे विभिन्न प्रवेश-ग्रेडो 
से पदवद्धि के अवसर, एक निश्चित कैडर मे भर्ती के समय आयु, कौटु- 
स्बिक जिम्मेदारियों की बढती हुई आवश्यकताये, अनु भव की उपयोगिता 
इत्यादि । 


घामान्य अनुशासन 


विशिष्ट बेतनों, भत्तों इत्यादि का ढांचा 


विशिष्ट वेतनों और विभिन्न प्रकार के भत्तो के लिये समान नाम- 
करणों को प्रभावित करना और उन्हे सारे देश मर में एक ही अर्थ और 
भाव प्रदान करना ॥ 


विभिन्न कार्यपदों को विशिष्ट बेतनों के लिये समकक्षीय कार्यपद- 
समूहों मे वर्गीकृत करना प्रत्येक कार्यपद-समूह में एक वे न्चमाक कार्य- 
पद निर्धारित करना जिसके लिये कोई विशिष्ट बेतत नहीं होगा । उसी 
कार्यपद समूह मे अन्य कायपदों के लिये एक ही वेतनक्रम होने पर भी 
अतिरिक्त वेतन की व्यवस्था करना यदि उत्तमे और बेनन्‍्चमाके कार्यपद 
में अन्तर हो जिसके कारण अतिरिक्त करतंव्य या जिम्मेंदारिया, यंत्रों का 
परिचालन, जोखिम और खतरनाक कार्य-परिस्थितिया विभिन्न प्रकार 
की कुशलता या अच्य विभेदकारी अतिरिक्त कार्यपद तत्व हो सकते है । 
इन्हें अस्य सभी उद्देश्यों के लिये वेतन ही समझा जाना चाहिये । 


विभिन्न वातावरणीय तत्वों के लिये, जो कमंचारियों को प्रभावित 
करते हैं जैसे महंगाई भत्ता जोकि जीवन निर्वाह की लागत की क्षतिपूर्ति 
के लिये दिया जाय, पहाड़ी क्षेत्रो और ढढ़े क्षेत्रों में कार्य करने वाले 
कर्मचारियों के लिये दिप्रा जाने वाला पवंतीय और ईंधन भत्ता, पानी 
की न्यूनता की अवधियों के लिये दिया जाने बाला जलब्यूनता भत्ता, 
बड़े शहरों मे ऊंची जीवन छागत के लिये दिया जाने बाला पूरक भत्ता, 
पाली भत्ता या राजिपाली भत्ता इत्यादि विशिष्टि भत्ता देना | थे भरे 


पी 


तय बन 


मम आल 
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क्योकि कर्मचारियों के काये स्थाव पर निर्भर करते है इसलिये इस्हें 
बेसन तब तक नहीं समझना चाहिये जब तक वे महगाई भत्ते के समान 
सभी कर्मचारियों के लिये कार्य स्थान को ध्यान में रखते हुए सामान्य 
गुण और लक्षण न ग्रहण कर हे ! 


सुविधाओं और सहायता जैसे गृह किराया भत्ता, बाल-भत्ता, मातृका 
भत्ता, शिक्षा भत्ता, मृतक सस्कार भत्ता इत्यादि के रूप में अतिरिक्त 
भत्ता देता | 


कार्य पद पर विज्ञेष मेहनत के लिए था किए गये व्यय की क्षतिपूर्ति 
के लिये जैसे ओोवरटाइम वेतन या भत्ता, कार्यस्थान भत्ता, स्थानापन्नता 
भत्ता, पर्यटन भत्ता, स्थानक भत्ता, भोजन भत्ता, साइकिल, मोटरसाइकिल 
गा मोटर भत्ता, इत्यादि भत्ता देना। इन सभी मत्तों के छिये सिद्धान्त 
यह होगा कि अपने व्यवसायिक कर्तव्यों के लिये कर्मचारी को अपनी जेव 
से कुछ न देना पड़े और सामान्य कार्यो स अधिक समय और शक्ति के 
प्रयोग के लिये या अतिरिक्त व्यवस्थितता के लिये उन्हे क्षतिपूर्ति 
दी जाये | 


( ह७ 9) 


सामान्य अनुशासन 


वरिष्ठता 


वरिष्ठता, प्रवेश और पदवृद्धि पदों के सामान्य वरिष्ठता के 
क्षेत्रों का सीमाकन, पदवृद्धि की प्रवाहिकायें और बरिष्ठता की 
सीढी पर अलग एक कार्यपद समूह के रूप में श्रेणियों का वर्णन 
इत्यादि के आधार पर वरिष्ठता और पदबुद्धि के उद्देश्यों की परिभाषा 
करना । 


जब कोई व्यक्ति वरिष्ठता के एक समूह या क्षेत्र से दूसरे में स्था- 
नानन्‍तरित किया जाय या विभागों का सामूहीकरण या विभाजन हो, 
पुनर्गठन की योजनाओं, अन्य क्षेत्रों, विभागों, सेवाओं, फर्मों या उसी 
उद्योग के सस्थानों का अतिरेकी कमंचारी वर्ग के पुनर्वासन और अन्य 
आपदकाल मे बरिष्ठता के निर्धारण के लिये स्थायी नियम बनाना । 


वरिष्ठता के उद्देश्यो के लिये किसी व्यक्ति की सेबाकालीय आयू 
का पशरिगणन करना जिसके लिये सेवा में या विशिष्ट कार्स वर्भ मे प्रवेश 
की तारीख को स्थिरीकरण की तारीख और सेवाकारू में अस्वेच्छी 
विछिन्नताओं को नम गिना जाये । 


वरिष्ठता की एक 'अत्ततम दिवसीय सूची रखंभा जो कर्मचारियों 
को निरीक्षण के लिये सदैव उपलब्ध रहें और उससे सम्बन्धित विवादों 
पर विचार करना एवं उनका समाधान करना । 


कह 
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महिला श्रमजीची 


उन कार्य पदी का चुनाव करना [(अ-क्षकीय क्षेत्रों में) जिनके 
लिये महिलाओं की विशेष प्रवृत्ति रहतो है । 

महिला श्रमजीवियों को व्यवसाधिक और प्राविधिक मार्गप्रदर्शन 
एव प्रशिक्षण देना; 


अर्धकुशल एवं कुशल श्रेणियों मे उनकी ऋ्रमागत खपत; 


महिर श्रमशक्ति का अधिक तर्कपूर्ण वितरण जिससे पुरुष एवं 
महिलाओं की प्रतिस्पर्धा समाप्त हो । 


महिला श्रमजीवियों से सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाओं का दुढ़ता से 
पालन ; 


समाल कारये के लिये समान वेतन । 


( ३९ ) 





कार्यरत गृह महिषी 


औद्योगिक सम्बन्धों के बारे मे श्रीराम केन्द्र द्वारा अभी हाल में किये 
गयेअनुभव सिद्ध अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित बातों के लिये मार्ग 
और रीतियां ज्ञात करना-- ( १) गृह महिषी के कौदुम्बिक उत्तरदायित्व 
और उसके व्यवसाग्रिक कार्यो के बीच के बिवाद को समाप्त करना 
(२) विशेष रूप से बच्चों और पति के बीच उसके घरेलू और व्यवसा- 
यिक कंतेव्यों की विभिन्न आशाओं के बीच समन्वय स्थापित करना 
(३) उसके कार्य-पद-असन्तोष को न्यूनतम करता और (४) अध्ययन 
के द्वारा ज्ञात “दबाव के पंच-परिमापों” पर प्तामान्य रूप से विजय 
प्राप्त करना । 


सेवायोजको द्वारा इस तथ्य की स्त्रीकृति की गह महिषियाँ नौकरी 
मे एक विशेष स्थावत रखती हैं । अत उनके कार्यकारी घंटों, कार्यसूचिया, 
गृह सुविधाएं और परिवहन इत्यादि के लिये आवश्यक समायोजन 
करना । 


बाल रक्षा सेवाओ जैसे शिवुगह, शिशुसदनों के किडरगार्डनों और 
छात्रदासी स्कूलों या प्रसारित स्कूछ दिवसों इत्यादि में ग्रुणात्मक सुधार 
करना और उनका यथोचित प्रसार करता । 


६2 72% < 
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४ पैन श्रमिक 


विद्याथियों, घरेलू नौकरानियों, विधवाओं, सेनानिवृत, बेरोजगारों, पेश- 
मरों इत्यादि जो अल्पकालीन कार्य पदों को ढू ढते है, उनके छाभ के लिए 
सेवायाजन कार्यालयों में अछग “अल्पकालीन सेवा योजन अवसर” का 
एक विभाग खोलना । 


ऐसे अल्पकालीन श्रमिकों की विशज्ञेष कठिनाइयों को दूर करने के 
लिए और उनके हितों की रक्षा करमे के लिए एक अलग कानून 
बनाना । 





बालक श्रमिक 


अमरीका मे अनेक ह्वाइट हाउस कान्फ्रेसों के माध्यम से विकसित 
बालकों का चार्टर' या 'अधिकारो का बिक जिसमे उन्नीस अधिकार है, 
उसे अपनाना । 


संयुक्त राष्ट्रों के बच्चो के अधिकारों के घोषणापत्र (नबम्वर २०, 
१९५९) को स्वीकृत करना, जिसमे १० आधारभूत सिद्धान्त प्रतिपादित 
किये गये है । 


विशेषतया अव्यवस्थित उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों मे बाल श्रम 
सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाओं का दृढता से पालन करवाना | 


किशोरों के स्कूल के घटों और कार्य के घटो मे सह सम्बंध स्थापित 
करना । 


चिल्डू न एक्टों, सुधारक स्कूल एक्टों, और बोरस्टल स्कूल एक्‍्टों 
का दृढ़ता से पालन; समुचित संख्या में बच्चों के न्‍्यायारुूय, निवास गृह, 
अनाथाल्‍ूय, प्रमाणित स्कूछ, स्कूल स्वास्थ्य सेवायें, बाल निर्देशन केन्द्र, 
बाल सहायता समितियां, सुधारक स्कूल, वाल जेल, उपरान्त सेवा केन्द्र, 
मनोरंजन केन्द्र, वाचनालय, पूर्वे-स्कूल प्रकल्य, शिशु सदन, सुधारक 
सस्थाएं, सहायता-संस्थाएं इत्यादि स्थापित करना । 


इंण्डियन कान्फ्रोस आफ सोसल वर्क द्वारा प्रणीत 'बालचिन्तक 
सस्थाओं के लिये न्यूनतम मानदण्डों' का पाल करना । 


( ४२ ) 
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यह बुौा 


झयकाश प्राप्त व्यक्ति 


यह सेवायोजकों और सरक्रार का कर्तव्य होगा कि -- 


चाल पेन्शन की दरों को पु्निर्धारित करता और उबका सह- 
सम्बन्ध वर्तमान जीवन निर्वाह निर्देशांकों से स्वापित करवा ! 


पेशनदरों को निर्देशक से श्रृद्धलाबद्ध करना । 


पेग्शनरो, भूतपूर्व सैनिक और उनके संगठनों के लिये श्रम कानून 
की सुरक्षा प्रदान करना । 


विभिन्न उथोगों और सेवाओं भें पेशन कमेटिया संगठित करता 
जिससे पेन्शन सम्बन्धी मामछों और विवादों को हुछ किया जा 
सक्रे । 


(अ) इच्छुक पेन्शनरों को हल्के, अल्पकालिक कार्थ अवकाश 
प्राप्ति के १० वर्षों तक (ब) जिसके एक या अधिक 
बच्चे १६ वर्ष की आयु से नीचे हों, उन्हें अभिभावक भत्ता और 
[स) पेन्शनरों और उनके निर्भर व्यक्तियों को उनके जीवनकाल 
में नि शुल्क औपधियोपजार की सुत्रिधा प्रदान करना | 


घोषित बनवासी 


संविधान में सशोधन करना इस उद्देश्य से कि अनुसूचित द्राइब्स 
को मिलने वाली सुविधाएं और सुरक्षाए प्रत्येक घोषित जातिया भूत- 


पूर्व-अपराधी द्वाइब्स और सभी पर्यठयकारी एवं अर्ध-पर्यटक ट्राइब्स 
तक प्रसारित हो जाये । 
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बनवासी शअमिक 


असामाजिक व्यवस्थाए जैसे 'गोथी', 'पालेमोदी' इत्यादि को दूर 
करना । 

अतिरिक्त भूमि का वितरण । 

ऋणमसुक्ति रीतिया | 

न्यूनतम भृत्ति विधेग्नक की सुरक्षा । 

बन सेवाओं में बरीयता जैसे-फारेस्ट गार्ड, वाचमैच इत्यादि । 

सुविधाओं के निमित्त निजी बन क्षेत्रों को सरकारी वन क्षेत्रों के 
समीप लाना । 

उनके परम्परागत अधिकारों को बन क्षेत्रो मे सुरक्षित रखना एव 
प्रदान करना । 


बनमूलक उद्योगों की स्थापना करना एव प्रेरित करना । 

ठेकेदारों एवं सरक्षकों के षडयन्त्रों से बन सहकारी समितियों को 
सुरक्षित रखना । 

वन श्रमिक समितियों की व्यवस्था के लिये सहकारी आयोग के 
निर्माण को प्रेरणा देना । 

सहकारी कानूतो, नियमों और नियन्त्रणों का सरलीकरण । 

सहकारी प्रशिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था । 


विकास के नाम पर होने वाले विस्थापित बनवासिओं को तत्काल 
पुनर्वासन । 


केन्द्रीय और राज्यीय स्तरों पर स्वीकृत सुझावों का कड़ाई से पाकून 
करने के लिये यत्र स्थापित करना, और 


सामान्य समाज से उनके एकीकरण के लिए क्रमशः प्रयत्न करना 


( ४५४ ) 


निर्माणकारी श्रमिक 


स्यायपूर्ण भूत्ति नियम! का कडाई से पालन और समय-समय पर 
न्यायपूर्ण भृत्तियों का पुनर्भाकलन । 


उपस्थिति रजिस्टरो को रखना जिनमें सभी निर्माण कार्य में लगे 
श्रमिकों के स्थानीय पते हो । 


निर्माण कार्य श्रमिकों के लिये नियामक एवं सुरक्षात्मक कानून 
बनाना और समुचित कानून पालन यन्त्र की स्थापना । 


ठेकेदारों, उप-ठेकेदारो, श्रम ठेकेदारों इत्यादि के गलत कृत्यों के 
लिये कठिन और निरोधात्मक सजाये निर्धारित करना । 


भवन निर्माण के ठेकेदारों का वर्गीकरण एवं पंजीकरण । 


कार्य और रोजगार के एक स्थिर परिमाण की सुरक्षा के लिये सर- 
कारी सस्थानों मे योजनाओं का समुचित नियोजन करना । 


आकस्मिककरण निवारण योजनाओं की प्रविषिट, कार्य स्थानों में 
श्रमिकों के लिए चलनिवासों की व्यवस्था करना । 


(६ ४६ ) 


लि म 


ना 


आकस्मिक अमिक 


प्रत्येक सस्थान में जिसमे आकस्मिक श्रमिक की आवश्यकता होती 
है, स्थाई आदेश में सस्थात के सामान्य श्रम शक्ति के अनुसार आकस्मिक 
श्रमिक को शक्ति स्पष्ट की जानी चाहिये । 


यदि रोजगार अल्पकाल के लिये विच्छिन्न हो जाये और श्रमिक 
का पुनर्बासत हो जाये तो इस अल्पकाल को सेवाकाल में टूठ नहीं मामा 
जाता चाहिये । 


“जब सेवाकाल की एक निश्चित अवधि को कोई आकस्मिक श्रमिक 
पूरा कर ले तो उसे बे ही सुविधाये प्रदान की जानी चाहिये जो कि 
स्थायी श्रमिक को मिलती है” । 


रेलवे, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, परिवहन आयोगो, 
राज्यीय विद्युत आयोगों, निर्माण कार्यो, इजीनियरिंग ससथाओं, केखीय 
ओर राज्यीय सरकारी विभागों बन्दरयाहो इत्यादि में श्रमिक की पूर्ण 
अनिश्वचितता का निवास्ण होना आाहिए | अनिश्चितता निवारण के 
पूर्ण होने तक आकशष्म्रिक श्रमिकों के लिय्रे एक उत्तम परिस्थितियों का 
नियमन होना चाहिए। 


ठीके घर काम करने वाले अमिक 


ठीकेदारी श्रम व्यवस्था की समाध्ति हो तथा उन्तकी परिस्थि- 
तियों के नियमन, उत्तकी सेवायोजन भृत्तियों, कार्यकारी परिस्थितियों, 
कार्यकारी घंटों, सेवाकारी परिस्थितियों, कल्याण एवं समाजिक सुरक्षा 


योजनाओ और विशिष्ट स्तर की गृह व्यवस्था के लिये प्रमुख सेवायोजक 
को कानूनन जिम्मेदार बनाया जाना चाहिये | , 


( अब ) 


असुरक्षित श्रमिक 


महाराष्ट्र मथाड़ी, हमर और अन्य शारीरिक श्रमिकों के [सेवा- 
योजन एवं कल्याण नियमन) विधेयक १९६४८ के प्रारूप के अनुसार उन 
अयुरक्षित श्रमिकों के लिये राज्यीय कानून बनाता जैसे-मछदारे, समक- 
यंत्र श्रमिकों, मथाड़ी, हमर, लोखण्डी जथा श्रमिकों, आकस्मिक श्रमिकी 
जो मुकहम (पल्लेदारी)व तोलाई के काम में लोहा और स्पात वाजारी या 
दूकानों भें लगे हो, कपडा या कपास मडियो मे लगे हों, बन्दरगाहों में 
लगे हो, किराना बाजारों या दूकानो में लगे हो, सामात्य बाजारों था 
फँैक्टरियो ओर अन्य स्थानों में लगे हो, रेलवेयार्डों और मालूरोडों, 
लोक परिवहन बर्सों, भडार गृहों, सागसब्जी मण्डियों, इत्यादि मे लोडिस 
अनलोडिय, स्टैकिंग भारवाहन, तौलना, नापतवा यथा अन्य इसी प्रकार के 
प्राथमिक या निर्भर कार्यो में छग्रे हों । 


विस्थापित 


इस बात को स्वीकार करना कि सभी बिस्थापितों का पूर्ण पुर्नर्वासल 
हमारा राष्ट्रीय दायित्व है । 


विस्थापितों की एक नवीत जनगणना करना ) 


१ जनवरी, १९५१ के वाद बनी अनधिकृत बस्तियों को नियमित 
करना | 


१ जतवरी, १९५८ के उपरान्त आते वाले विस्थापित बन्धुओं को 


जो पश्चिमी बगाल में तिवास कर रहे है, विस्थापितजन सुविधायें प्रदान 
करना । 


कृषक परिवारों को आर्थिक जोत प्रदान करना और अकृलृषक परि- 


वारों को दीघंकाल में धीरे घीरे मिलने वाले अधिक परिमाण वाले 
व्यवस्थापिक ऋण देना । 


केन्द्रीय एव राज्यीय सरकारों द्वारा सन्‌ १९६०-६१ में स्वीकृत 
केवल कुछ कार्यो के लिये जिनका उन्होंने बचीखुची समस्याओं के रूप 
में अनुभान लगाया था, विस्थापित जन कल्याण के कार्य को संकुचित 
रखने की पूर्व नीति को पु]ननिर्धारित करना । 


पुनर्आाकलन समिति के सुझादो को छागरू करना विशेषतः जो उन 
कुटुम्बों के पुरर्वासन के सम्बन्ध में जो पूर्व कैम्प क्षेत्रों या उजड़ें हुए 
स्वेच्छाचारी गृहों मे रह रहे है अथवा नये आन्नजकों को सहायता 
इत्यादि । 
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पुनअअकिलन समिति के सन्दर्भ कार्यो को अधिक विशद्‌ बनाना । 
सन्‌ १९६७ में परश्चिसी बंगाल राज्य द्वारा इस उद्देश्य के लिए 
स्थापित समिति के सुझावों का द्र तंगामी त्रिचार करना । 


असलधिक्ृत निरवेशों को नियमित करने हेतु स्थानीय समितियों के 
द्वारा विभिन्न पुनर्वातत योजनाओं के प्रतिपादन एवं क्रियान्वयन से 
बिस्थापित व्यक्तियों के सहयोग एब भाग छेने की सुरक्षा प्रदान करना । 


केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित अनधिकृत निवेशों मे भूमि के मुल्य 
निर्धारण की नीति को संशोधित करना और इसके लिये अधिग्रहण 
लागत, विकास छागत, लगान क्षतिपूर्ति और ब्याज इत्यादि का विचार 
करना और अनधिक्ृत निवेशों में गृह निर्माण युक्त भुमिखडों के लिये 
उचित मूल्य लेना । 


व्रिस्थापितों को प्रत्येक प्रकार ऋण देना । विस्थापितों को प्रतिष्यक्ति 
सहायता की वृद्धि करता । 


( ४१ ) 


वेश्या ये 


नैतिक एवं सामाजिक आरोग्य परिषद को बम्बई शाखा द्वारा प्रयुक्त 
समस्याओं के शोध की प्रणाली के अनुरूप गुगात्म शोध करना । 


(अ) पेशे में प्रविष्टियो का कारण-सम्बन्धी विभाजन जैसे, कौदुम्विक 
पाश्वेभूमिका, भावातात्मक, सामाजिक एवं आ्थिक पहलू, टूटे 


परिवार, विवाहित स्थिति, वशानुक्रमेण, वातावरणीय प्रभाव 
इत्यादि । 


(ब) ग्रामीण स्‍तर पर निरोधात्मक तरीके, पारिवारिक सेवा व्यवसा- 
यिक प्रशिक्षण एवं निर्देश, विधवाओं और माताओं के लिये 
आकपंक पेशे, और पतित महिलाओ को आशिक पुनर्वासन । 


(स) 'सम्भवनीय क्षेत्रों की समाप्ति 


(द) निम्नलिखित का सक्रिय क्रियान्वयन-- 
देवदासी अधिनियम, बालविवाह निरोध विधेयक, वहेज 
अवरोधक विधेयक, महिलाओ एवं बालिकाओं में अनैतिक कार्य 
उन्मुलन विधेयक, पुलिस विधेयक, जिनके द्वारा सावेजनिक 
क्षेत्रों की अनेतिकता का विरोध एवं वेश्यालयों के स्थानों का 
अवरोधन या नियन्त्रण किया जाता है और महिला एव 
बालसस्था (अनुजशञा) विधेयक । 


(य) उद्धार की गई महिलाओं के लिये उत्तर-व्यवस्था-गृह । 


#. उद्योगो एवं अन्य प्रशिक्षणो के अल्पकालीन विषय क्षेत्र । 


( *र२ ) 


बश्या वुत्ति से उद्धार की गई महिलाओं की यथासम्भव प्रशिक्षण 
व्यवस्था करने के उपरान्त उन उत्पादक सेवाओं की खोज करना 
जिनमे उनका लाभप्रद सेवापोजन किया जा सके | 


तेवानिधोजन कार्यलियों की सहायता से उनके सेवायोजन के लिये 
योग्य प्रबन्ध करता (कार्यरत महिलाओं के लिये आवास-व्यवस्था )। 
सामान्यत, सयुक्तराप्ट्र की आथिक एवं सामाजिक ऋन्‍न्सिल द्वारा 
प्रणीत व्यक्तियों में अनेतिकता एवं अन्यों की वेश्यावलि! का अवब- 
रोधन! १९५९ के शब्द एवं भावों को अनुसरण करवा । 


( #३े 3 


अपराधी-कंदी 


अखिल भारतीय स्तर पर जेल सुधार समिति और जैल उद्योग 
अनुसन्धान समिति को नियुक्त करता । 


एक नवीन अखिल भारतीय जैल मेनुअलछ का निर्माण । 


खुली वायु-कम्प आयोजित करना अथवा सम्पूर्णानन्द शिविर योजना 
जो कंदी को एक कठोर अपराधी नही समझती वरन एक सामान्य मनुष्य 
मानती है, जो कुमार्ग पर चला गया है और इसलिए उसकी समाज के 
आत्मसम्मान युक्त अग के रूप में पुनर्प्रतिष्ठा की जा सकती है । 


उनके नैतिक एवं सामाजिक शिक्षा की व्यवस्थायें । 


उधके लिये व्यवसाथिक और अन्य कार्य प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना 
और उसका जेल में रहते हुए उत्पादत के निमित्त उपयोग करना । 


कैद से मुक्त होते समय निर्भरता योग्य कैदियों को शुद्ध चरित्र 
प्रमाणपत्र प्रदात करता । 


उनको योग्य कार्यपदों पर सेवायोजन कार्यालयों की सहायता से 
लगाना । 


+>र्मथक.] 
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स्वामो-व्यवस्थापक के कर्तव्य 


(लघु एवं मध्यमवर्गीय उद्योग) 
) कच्चे माल की खरीद । 

ख) उत्पादनों की रूपरेखा । 

ग) उत्पादत का निश्रन्त्रण । 

घ) थोक और फुटकर निष्क्रमण मार्गों को प्राप्त करता । 

ढ:) विज्ञापन | 

सच) वितरण । 

उपभोक्ताओं की इच्छा जाग्रत करने के निभित्त उत्पादन, निष्क्मण 
मार्गों एवं वितरण से विक्रय और विज्ञापन के मध्य समच्यय । 
(कं) विकास के वित्तीकरण के लिए मुद्रा की खोज । 
(ख) अधिक बड़े भवन परिसर की प्राप्ति | 

(ग) समुचित कर्मचारी बर्ग को कार्यरत करना । 

(घ) चुने गये कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौपता (अर्थात्त, फैक्टरी 
व्यवस्थापक, आफिस मैनेजर, विक्रय मैनेजर, परिवहत मैने- 
जर इत्यादि) । 

लागतों पर सतत नियन्त्रण और बर्बादी को कम करना, अन्य कार्य 
संस्थानों की क्रियाओं पर सतत ध्यान रखना, वस्तुओं को नये भकारों 
का विकास जो ब्रिना उत्पादन के प्रवाह को अवरुद्ध किये सयन्त्र और 
भूमि स्थान के सुयोग्य पुनर्गठत के आधार पर उपभोक्ता अभिरुचियों को 
परिलछक्षित करे | 

एक अंग प्रत्यंग के रूप में कार्य करने के निभित्त कर्मचारी वर्ग को 


परिचालक मध्तिष्क वर्ग (कुशल समूह) में परिवर्तित करके उनका 
पूर्ण सहयोग प्राप्त करना । 


जे न्‍डज. ऑननमरकिकतर रचा 


(क) 


फोरसन या उसके संभकक्ष के कर्तव्य 


अपने विभाग के कार्ण का प्रथम श्रेणी का ज्ञान । 


(ख) यन्त्रों के परिचालन हेतु नये कर्ंचारियो को प्रशिक्षण देने की 


योग्यता । 


उत्तरदायित्व का परिनज्ञान (मानदण्डो के संरक्षण एवं कार्ण एव 
व्यवहार दोनो के लिये मानदण्डो की स्थापना के लिये )। 


एक प्रसन्नवदन व्यवहार और साथ में बिता बिगाडे हुए सूचना के 
प्रेषण की तकनीक । 


उत्पादन के ढगों के सुधारने की सतत आवश्यकता का पूर्ण 
परिज्ञान । 


यथा आवश्यक दायित्व को निभाने का गुण । 


एक कुशल उत्पादन दल के निर्माण की योग्यता । 


नेतृत्व की शक्ति अर्थात किसी कार्ण को करवा लेने की योग्यता 


(१) जब वह उसे करवाना चाहे (२) जिस प्रकार से करवाना 
चाहे और (३) कर्मचारी की स्वयं की स्वीकृति भी कार्य को 
पूरा करते में हो जाय । 


_ ह#ैं६ ) 


ल्ड्ा 


व्यवस्थापकों के कर्तेव्य 


(सार्वजनिक निजी क्षेत्र ) 
यह व्यवस्थापको का कृतैव्य होगा कि :-- 
इस व्यवस्थाक्रम में अथवा अन्य सस्थापित औद्योगिक अनुशासन 


और लोक हितकारी सस्थानो मे संकल्पित उद्योगों के ब्यूरों के द्वारा 
निर्धारित अनुशासन का पालन करता। 


निर्धारित क्षमताओं को प्राप्त करना 
(उपादानों और संयत्रो की स्थापता ) 


मनुष्यों और यत्रों की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग प्राप्त करना, यत्रो 
के बेकार समय का ध्यात रखना एवं उसका सकलन करना, यत्रो के 
उपयोग में देरी के वर्गीकरण में प्रमापन एवं एकरूपता स्थापित करना । 


उत्पादन के निमित्त एक रूपी योजनाओ की प्रविष्टि करना,व्यक्तियों 
और समूहों के लिए प्रेरक बोनस योजनाओ को चलाना । 


फैलाव योजनाओं और प्रारम्भ में स्थापित क्षमता के उत्पादन 
योजनाओ के सघनन के वीच सन्तुलन स्थापित करना ।' 


योग्य (ठेकेदारों आदि) आपूर्ति कारकों का चुनाव करता । 


कच्चे माल, कलपुर्जों की नियभित आपूर्ति की उचित समय मे सुरक्षा 
करना एवं आवश्यक गुणात्मक स्तर, परिवहन और अनवरोधित शक्ति 
आपूर्ति का ध्यान रखना । 


([ ४७ ) 


एल ५2% ' १5 ५ अयिननीन, + की अमन... रत नता. 


का 


माल के उपभोग और सयत्रों के अस्वीकृत माल पर नियन्त्रण 
करना । 


आयात प्रतिस्थापना पुर्जों का स्थातीय निर्माण, उपादनों का प्रभा- 
विव गुणत्तत्व, सही मुल्य और आवश्यक आयात की व्यवस्था करना । 


सूरक्षात्मक रखरखाब, संयत्रो और मशीनों की रक्षा करना और 
रखरखाव को अधिक प्रभावी वनाना, सयन्त्रों और सशीनी के आपूर्ति- 
कारकों से रखरखाव के विवरण पुस्तको को प्राप्त करना (अश्वि इत्यादि 
के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाना) । 


गुण नियन्त्रण पर मैनअछ तैयार करना । 


कुशल ओऔद्योगिक इजीनियारिग विभाग और सुरक्षा इजीनियरिग 
विभागो का संगठव करता । 


अधिग्रहण योजना की प्रक्रिया को योग्य बनाना । 
स्टाक मे रखे माल को आशिक स्तर तक नीचे ले जाना । 


मांग सर्वेक्षण एवं वाजार सर्वेक्षण करता । 


उपभोक्ताओं की शिकायतों पर विचार करने के लिये विशिष्ट 
मशीनरी बनाना । 


उद्योग से सम्बन्धित आधुनिकतम तकनीकी एवं वैज्ञानिक विकासों कि 
जानकारी रखना । 


पू जीगत मरम्मत के कार्यो को पूरा करने के लिये रख राव के 
विशेषज्ञों का अपना दक बनाना-- 


(अ) जिससे विदेशी विशेषज्ञों की संख्या को ऋ्मश: कम किया जा सके । 


( अं ) 


(ब) उत्पादन की सम्स्थाओं के निशकरण की पूर्णता और भारतीय 
कर्मचारियों द्वारा सयन्तर रखरखाव | 


(स) प्राविधिकी एवं प्राविधिक दलों मे आत्मसिर्भरता प्राप्त करना । 
बिता विदेशी सहायता के समुचित अन्वेषण करना । 
निर्यात की अनुवृद्धि के लिये तरीकों की खोज । 
विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था पुस्तपाऊकन की प्रविष्टि । 
अपवाद से व्यवस्था' और उद्देश्यों से व्यत्॒स्था' को प्रोत्साहित 
करना । 


अध्ययन करता कि-- 


(१) आपूर्ति आदेशों, के कार्यक्रम खूचिया, खर्चे (वास्तविक उत्पा- 
दन व्यथ ])और अन्य विवरण का ढांचा किन मामलो में डी ० पी० आर० 
में प्रिकल्पित विवरण से भिन्न है । 


(२) उत्पादन के लक्ष्यों की पूति न होने के कारण और उन्हें 
स्थापित करने के आधार । 


(३) देखभाल एवं रखरखाव पर व्यय और टूठफूट यांत्रिक 
विद्य तिक इत्यादि की आवृत्ति को रोकने में उसके प्रभाव और यत्रो के 
जीवन मे सम्भवनीय सहसम्बन्ध स्थापित करना । 


(४) सथन्त्र की स्थापता परिसर (यहा और विदेश मे) तुलनीय 
उद्योगों में । 


परिचालन एवं रखरखाव कर्मंचारी वर्गों के लिये प्रशिक्षण योजनायें 
चलाना जिससे उनमें 'कार्यपद का कौशल' प्राप्त हो जोकि निर्धारित 
क्षमता परिचालन की प्राप्ति के लिये आवश्यक है और प्रशिक्षण योज- 


( ४९ । 


नाय निरीक्षक कमचारियों गृण सियन्त्र० कमचारियों ओर उत्पादन 
व्यवस्था कर्मचारियों के लिये भी चलाना । 


एक अच्छे कमंचारी विभाग और समुचित प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था 
का विकास करना । 


कार्यकारी परिस्थितियों, कार्यकारी घबन्टो और श्रमिकों [(आवतेक ) 
कर्मचारियों के बीच अवकाश, जो कि विभिन्न अवधियों मे भर्ती किये 
गये हों ऐसे कार्यों के बीच वर्तमान अतरों को म्िटाना और भविष्य में 
नये सस्थानों में ऐसे अन्तर न निर्माण हों--इसकी सुरक्षा करना । 


गतिशील श्रमिकों के छिये किराया भाड़ा, अस्थाई निवास और नए 
गृह की प्राप्ति पर हटाने के लिये सहायता और भत्ते देना । 


निर्णय करने के लिये व्यवस्था के स्तरों को निर्धारित करना, उनके 
सम्बन्ध में श्रमिकों को सूचित करना और उन्हें निर्णयकारी प्रक्रिया के 
प्रत्येक स्तर पर समान स्थिति में सम्मिलित करना । 


श्रमिक के कल्याण हेतु सहयोगी कार्य स्थान के वातावरण की 
निर्मिति । 


यूनियनों को “अनुज्ञित कार्यपद काल' के निर्धारण के निमित्त आब- 
श्यक एवं सम्बन्धित काल-अध्ययन-प्रदत्तों के सकलित एव प्रयुक्त विवरणों 
को प्रदान करना; प्रस्तावित प्रेरक भृत्ति भुगतान योजना के प्रत्येक 
पहलू से सम्बन्धित सब सूचनायें श्रम अर्थशास्त्र के लागू करने के 
प्रतिफलो को प्रदान करना, जिनका उहूंश्य प्राथमिक रूप से कार्य पद 
सतोष प्रदान करना है और उत्पादकता में घटनामूलक वृद्धि करना है, 
कार्यपद-मृल्यांकन के लिये रीति-अध्ययन के प्रतिफलों और उनको 
उचित स्थापना के लिये डचित तकनीक की सूचना देना; और चार्टर्ड 
अकाउन्टैन्टो द्वारा प्रस्तुत आकड़ों और कथोपकथनों को प्रदान करना । 


( ६० ) 


इनमे से क्सी भी नियम का छायू करने के पहिले श्रभिक प्रतिनि 
धिथों से समझौता करना । 


सम्पूर्ण समय देकर ट्रेड यूनियन और सहकारी सस्थानों में कार्य 
करने वाले निर्वाचित श्रमिकों को वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाए देते 
रहना । 


सभी श्रम कानून, फैसले और समझौतो इत्यादि का कडाई से पालन 
करवाना । 


संस्थान के सभी निर्वाचित श्रमिक प्रतिनिधियों और सबंधित अफ- 
सरो की एक वर्क्स कमेटी प्रत्येक संस्थान मे स्थापित करना और बवर्स 
कमेटी को अनुशासनात्मक कार्णवाहियों जैसे सेब्रानिवत्ति, पदमुक्ति, 
निलम्बन, स्थानान्‍्तरण, वृद्धि रोक, अथेदण्ड इत्यादि के लिये पूर्ण शक्ति 
प्रदान करवा । 


बक्से कम्रेदी के अधिकार क्षेत्र को ऋ्रशः बढाते जाना जिससे पद- 
वृद्धि, स्थानान्तरण, पदमुक्ति, अल्पकालीन छुट्टी, स्थाईकरण, वरिष्ठता 
और उत्पादकता, कार्य भार तकनीक का चुनाव जेसे विषय भी सम्मि- 
लित हो जावें । 


क्रमानुगत श्रमिकीकरण की योजनाओ को अभ्रविष्ट करना । 
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कष्णण बी... डिक 


अल न्‍थ-नत अन-++ अल 


सेवायोजक संगठनों के लिए अनुशासन 


जहा तक औद्योगिक सम्बन्धो का विपय है-- 


(१) 


(२) 
(३) 


(४) 


अपने सदस्यों द्वारा सभी सम्बन्धित श्रम कामूनो, द्विलीय और 
त्रिदलीय समझौतों और वेतन आयोग के निर्णयों को बिना अना- 
वश्यक देरी और झकावर्टों के पालन करना । 


अन्यायप्रर्ण श्रम व्यवहारों को करने से सदस्यों को रोकवा । 


सभी स्तरों पर सामूहिक सौदेवाजी के विकास का प्रयत्न करता 
और ऐच्छिक पंचनिर्णय को प्रोत्साहन देना । 


अपने सदस्यों को प्रकाशपुछ्जी कर्मचारी नीति अपनाने के लिये 
मजबूर करना। 


सेवायोजकों की शिक्षा तिम्नांकित विषयों पर आयोजित करना- 
(अ) उद्योग मे श्रम भागीदारी का सम्बोध (ब) मजदूर और 
व्यवस्थापक के स्वार्थों की एकात्मकता की सुरक्षा और (स ) उद्योग 
ओर समाज के लक्ष्यों मे एकरसता का पोत्साहन । 


उन्हें प्रशिक्षण, शोध एवं ओद्योगिक सम्बन्धों के क्षेत्र में सवाद 
प्रेषण के द्वारा अधिक उदार बनाना । 


श्रम-व्यवस्था की करा में विशेषज्ञ बनाने के लिये निरीक्षकों एव 
सध्यव्यवस्थापकों को प्रशिक्षित करने के लिये वैज्ञानिक प्रशिक्षण 
की व्यवस्था करना | 


( ध२ ) 


थक लेक 


नजलजणण जया, 


उद्योर्गो के ब्यूरों' के कर्तेव्य 


'सरकारी उद्योगों के ब्यूरो को वित्त मन्‍्त्राक्य से अलग करके एक 
'उद्योगों के ब्यूरो के रूप में पुनर्गंठित करना, जो 'संयुक्त राज्य अभ्नरीका 
के बजट ब्यूरों की स्थिति एवं सामधथ्य के समान शक्तिशाली हो । 


'उद्योगी के ब्यूरो के कर्तव्य होने चाहिए कि :-- 

(१) निम्नलिखित व्यवस्थाओं के लिये मानदण्ड स्थापित करे और 
उनकी प्रक्रियाओं का निरीक्षण करें-१ (क) कायिक अथवा परिचालन 
व्यवस्था और (ख) उत्पादन नियन्त्रण व्यवस्था (२) समन्वय (३)भमछग 
उत्पादन नियोजन बिभाग (४) आर० एस० डी० एफ० (प्रवाहिका, 
काय क्रम, प्रेषण एवं अनुसरण) तकनीके (५) सवादवाहन व्यवस्था 
(६) रिपोर्टिंग व्यवस्था (७) पी० ई० अपर० टी० (नियीजन, मूल्या- 
कने पुनअकिलत तकनीक) (८) समान वर्ग के उद्योगों के छिये समान 
शोध एवं विकास संगठन, सरकारी एव निजी क्षेत्रों में उनके प्रतिफलों 
का आदात प्रदात (९) मसाग सर्वेक्षण | बाजार सर्वेक्षण (६०) निर्वारित 
क्षमता की प्राप्ति (११) उत्पादन को अनेक प्रकार से बढ़ाना (१२) 
कार्ययद सयोग (१३) उत्पादन क्षमता का पुन्तिर्धारण (१४) छागत 
व्यय लेखा विभाग जैसे कि उत्पादन नियोजन एवं निययत्रण विभाग का 
तुलनात्मक अध्ययन्ष (१५) सरकारी संस्थानों के उत्पादतों के सूल्यीं का 
प्रतिपादन एबं मूल्यों का पुनअआकिलन (१६) तिर्थात की प्रोत्साहन । 

(२) अपने विभिन्न पहलुओं में व्यवस्थात्मक तकनीकों के सुधार के 
लिये निर्देश रेखाये बनाना एवं पण उठाना । ' 

(३) छोक सेवा सस्थानों की उपयुक्त व्यवस्थात्मक योग्यताओं की 
उपलब्धि हेतु सहायता करना | 


( 8३ 3) 


(४) उनके कार्यो के आकलन और आवधिक अध्ययन के लिए यथा 
आवश्यक प्रशासकीय मंत्रारयों के सहयोग से एक प्रभावी यंत्र बनाना 
जिससे यथासम्भव तेजी से कमियो को दूर किया जा सके | 


(५) प्रभावी रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू करना जिसका अनुसरण “कार्य 
क्षमता पुनर्शाकलन बैठकों द्वारा किया जाबे। 


(६) सरकारी सस्‍्थानों को साथ ही साथ ऐसी वित्तीय एव प्रशास 
कीप मामलो से सम्ब्रन्धित शक्तियों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए जिससे 
बे अधिक स्वायत्तता से कार्य कर सके । 


(७) अपने कार्य के दौरान प्रशासकीय सुधार भायोग की रिपोर्ट के 
सुझावों का विचार करना, जिनका वर्णन उसकी सरकारी क्षेत्रीय सस्थानो 
की रिपोर्ट में किया गया है, और सरकारी संस्थानों पर संसदीय कमेटी 
की रिपोर्ट और सरकारी उपयोगी संस्थानों के आवधिक पुनर्भाकलन 
का विचार करना । 


(८) सभी सरकारी संस्थानों करे लिये समान शर्तें, नीति और मूलभूत 
सिद्धान्तों की गारन्टी देता । 


(९) इस सिद्धान्त को स्वीकार करना कि किसी संस्थान को हानि 
उठाकर नहीं चलने देता चाहिये, तो उसकी सफलता कभी भी केवल 
उसके लाभों के आधार पर नहीं नापी जा सकती है और इसके लिये वे 
कुल लाभ या समाज की आय जिसमें लगान (भूमि), भृूत्ति और वेतन 
(श्रम), व्याज (पू जी), छाभ (साहस) और कर (समाज) इत्यादि 
सम्मिलित हैं, जो उसके कार्यकाल में ही उत्पन्न होते है, आधार 
मानना चाहिये । 


(१०) सामान्य शोध के अतिरिक्त भारतीय परिस्थितियों और 
आवश्यकताओं के प्रकाश में पुनर्तिर्धारित चलूचित्र आवधिक अध्ययन 


[ ६४ ) 


+ हल 


जे 
ह 


(?]5), रीति अवधि मापन (लिन) और काये परिचालन 
शोध की टेकनिक पर कुछ विशिष्ट शोध की व्यवस्था करना । 


(११) निजी सस्थानों की शोधों, व्यवस्थापत तकनीकी इत्यादि 
की सूचनाये सरकारी क्षेत्रों में देना और बही सुचनायें निजी क्षेत्रों के 
लिये एकत्रित करना । 


(१२) अखिल भारतीय सर्वेक्षण जिससे-- 
(अ) उद्योगों में सहयोगी सम्बन्धो पर आकड़े एवं सूचनायें संग्रद्दीत हों । 


(ब) इन सम्बन्धों की प्रकृति का विश्लेषण करना कि वे विकास में 
सहायक अथवा विरोधी है । 


(स) १. पूर्णती आधीन इकाइयाँ २ उप-सगठन इकाइयो ३. खुले 
बाजार के बिक्रताओ और ४. मिश्चित प्रकार की आधीत उद्योगों 
के विकास एवं स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये आवश्यकता 
और दायरे का सुझाव दिया जा सके । 


(१३) विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमताओं के सर्वेक्षणों के 
आधार-पद दोनो ही क्षेत्रों को उद्योग की स्थापना-स्थलों के सम्बन्ध में 
सलाह देना। 


(१४) सम्बन्धित मन्नालयों, तकनीकी विकास के डायरेक्टर जन- 
रल, भारत सरकार के मुख्य छागत व्यय लेखा अफसर, आपूर्ति और 
विक्रम के डायरेक्टर जनरल और सकल्पित औद्योगिक मूल्य आयोग 
के कार्यों मे समन्वय स्थापित करना । 


(१५) भविष्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय आवश्यकताओं का 
कम से कम २५-३० वर्ष के भविष्य काल के लिये भविष्यावलोकन 
करना और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सही पगो का 


५. प्रारम्भ करना । 


जकअ कक हा. 


कक 
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(१६) इस तथ्य का विश्वास करना कि प्रत्येक उद्योग का एक 
स्वाभाविक उद्देश्य है कि वह राष्ट्र की आवश्यकता को पूर्ण करने का 
कतंव्य समझे । प्रत्येक उद्योग के लिए सही स्वामित्व और व्यवस्था का 
रूप अन्त में वही होगा जो प्रत्येक उद्योग को पूर्ण रूप से और पूर्णता से 
उसके राष्ट्रीय कत॑व्यों को समझने में सहायक हो । इस वास्तविक संदर्भ 
में समय २ पर प्रत्येक उद्योग के स्वामित्व और व्यवस्था के पु]नर्भाकलन 
करने होगे, जिससे क्रमागत श्रमिकीकरण और औद्योगिक घ्वतन्त्रता के 
आदर्शो को प्राप्त किया जा सके । 


(१७) निजी क्षेत्रों की औद्यौगिक क्रियाओं को प्रभावित करने के 
लिये मार्गों और रीतियों के सम्बन्ध में सरकार और अन्य अधिकारियों 
को सलाह देना अर्थात आयविषयक और मौद्रिक नीति द्वारा, लोक 
व्यय के स्तर द्वारा, सरकारी ठेकों द्वारा, लोक संस्थानों की नीतियों 
द्वारा भौतिक नियन्त्रणों द्वारा जेसे-एकाधिकारो अवरोधात्मक व्यवहूरों 
के लिये कानून बनाकर, नग्रे औद्योगिक और कार्यालय-भवतन्तों के निय- 
त्रण द्वारा और भूमि उपयोग में परिवतेनों द्वारा, सेवाओं के लिये 
प्रछोभन, उपदेश और व्यवस्था द्वारा, सूचना एवं सलाह द्वारा और 
उसके अतिरिक्त कुछ उत्पादकता के लिये निर्यात आयात नियन्त्रणों 
और कानून द्वारा । 


(१८) उद्योगों और श्रम का सहयोग प्राप्त करना, जिससे मूल्यों 


और आयों के छिये शक ऐच्छिक शीघ्र चेतावनी' की व्यवस्था छागू की 
जा सके । 


( दै६ ) 


है के गएइछ 


हल क>ा कलह 


सरकारी क्षत्र का मनुशासन 


लोक सस्थानों के प्रशासन को भविष्य मे व्यवसायी छोक प्रशासको 
को सौपा जाये भर तब तक लोक क्षेत्र मे जो सरकारी नौकर छगे है 
उन्हें दायित्व से हटाना जब तक कि वे यह निर्णय न कर लेंकिवें 
पूर्णरूपेण उसी क्षेत्र के कर्मचारी बनने को तैयार है। अवकाश प्राप्ति की 
कगार पर व्यक्तियों को पुननियुक्ति नही मिलनी चाहिए । 


सम्बन्धित मंत्री को जो सूचनाय, आंकड़े और वित्त सम्बन्धी लेखे 
बह चाहे उसे प्रदान करना और उसके साथ मिलकर प्रमुख नीति 
सम्बन्धी निर्णय लेना । 


एक वर्ष की अन्य वर्षों की अपेक्षा प्राप्ति और निर्भम के सन्तुलूत को 
रखते हुये व्यवस्ताय चलाता । 


निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय और तकनीकी विकास एवं अनुसन्धान 
की शोध संस्थाओं के बीच विचार विभर्ष प्रेरित करता एवं चलाना । 


समाज कल्याण और प्रकल्प क्षेत्र और सलबन्‍न क्षेत्रों मे सामुदायिक 
विकास के सगठनों की सहायता करना । 


(६७) 


निजी क्षेत्र घर अनुशासन 


इस तथ्य का अनुभव करना कि उद्योग, श्रम और राष्ट्र के स्वार्थ 
एक ही दिशा में क्रमबद्ध है । 


इस व्यवस्थाक्रम तथा अन्य स्थानों के निर्धारित औद्योगिक अनुशा-- 
सनो और राष्ट्रीय द्वितीय अनुशासन का कडाई से पालन करना । 


लाभ के उद्देश्य, सेवा के उद्देश्य और प्रकाशपुथजी आत्म स्वार्थे 
एवं समान राष्ट्रीय अपेक्षाओं की अनुपुरणा करना । 


'उद्योगो के ब्यूरो को निजी क्षेत्रों में शोध, व्यवस्था तकनीकी 
इत्यादि की आधुनिकतम सूचनाओं से अवगत कराना और पेटेन्ट अधि- 
कारों के विरोध के बिना “उद्योग के ब्यूरों' से इन मामछों में छोक क्षेत्रीय 
सूचनावें प्राप्त करता । लोक संस्थानों से सभी औद्योगिक, व्यवस्थात्मक 
वेज्ञानिक सूचनाओं का आदान-प्रदान करता । 


निश्चित राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूर्ण करना । 


छोक क्षेत्र की एक आदर्श सेवायोजक के रूप में बराबरी करता 
यदि उससे अच्छा न हो सके तो- 


औद्योगिक कुटुम्बों के विकास की सहायता करना, जिनमे प्रत्येक में 
संगठनात्मक दृष्टि से सम्पूर्ण श्रम, पू जी, और तकनीकी । व्यवस्थात्मक 
कुशलरूता सभी व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सम्मिलित हो । 


( छए४ ) 


सहकारी संस्थानों के लिए अनुशासन 


संस्थान को पूर्णरूपेण इस उद्देश्य से चलाना कि समस्त सदस्यों को 
एक आर्थिक सेवा मिले और उनके बीच सौहादा एवं भाईचारा बढे । 


अपने सदस्यों के बीच अच्छे सम्बन्ध बताते के लिये विशेष ध्यान 
दैना और इसके लिये व्यवहार की ईमानदारी, स्वर का विवेक, आलो- 
चला का रूप, पारस्परिक विश्वास और सामूहिक निर्णयों को महत्व देना । 


ऋय और विक्रय नीति की आयोजना एवं पालन करना जिससे माल 
के गुण, बाजार परिस्थितियों, विक्रय के तत्व एवं परिस्थितियों, सुपुर्दगी 
का समय और स्थान तथा सुन्दर आदते आदि पर पूरा ध्यान दिया 
जाय | 

ठीक और कुशल पुस्तपालन एवं निरीक्षण व्यवस्था लागू करना, 
माल का स्वच्छ और सुरक्षित रक्षण, उधार और कार्यकारी पूंजी की 
कुशल व्यवस्था करना, मम्पत्ति का पूर्ण ध्यात रखना और संचालक 
थो् और सामान्य सदस्यों की आवधिक बैठकों के प्रति उत्तरदायी रहना 


उद्योगों के अनुसार जिला, राज्य और सहकारी उद्योगो के राष्ट्रीय 
फेडरेशनों का संगठन करना, जिसके द्वारा विश्येषज्ञों का दक बनाया जा 
सके, थोक में क्रम माल का स्टाक आदि रखा जा सके और सहकारी 
आन्दोलन के सशक्त एवं सबतित किया जा सके और सरकार से तथा 
स्थानीय सस्थाओ से योग्य भूमि, भवन या परिषद के अधिग्रहण, ऋण 
और अन्य साख या वित्तीय व्यवस्थाओं, नियन्त्रित माल की सीधी 
आपूर्ति और सहकारी आन्दोलन के स्वस्थ विकास के लिये सहायक 
विधाशिका एवं प्रशासनिक सुरक्षा की प्राप्ति के लिये योगदान लिया 
जा सके । 

उद्योग की व्यवस्था के संदर्भ मे और श्रम-संबन्धों में इस व्यवस्था- 
क्रम में प्रतिपादित सभी व्यवस्थापको एवं सन्दर्भित उद्योगों के लिये 
सामूहिक अनुशासन का अनुसरण करवाना । 


( ६९ ) 


विशेषज्ञों के कर्तव्य 


समस्त विश्व की औद्योगिक प्राविधिकी का अध्ययन करता एन 
उसे आत्मसात करना । 


विदेशी प्राविधिकी के लिय्रे तय करना कि भारतीय परिस्थितियों 
के अनुकूल किन स्थानों पर उनका उपयोग किया जा सकता है और 
उपयोग करना ! 


कामगारो के लिये जहां उनके परम्परागत उत्पादन तकनीको में 
तके शुद्धता से परिवरततंव किये जा सके उनकी प्रेरणा देना, जिसमें श्रप्मिकों 
के विस्थापित होने की जोखिम न हो, प्राप्य व्यवस्थापक और प्राविधिक 
कौशल का छ्वास न हो और वर्तमान उत्पादन को साधनों का अपू जी- 
करण हो, और 


अपनी स्वयं की स्थानीय प्राविधिकी का विकास करना, जिसमे 
उत्पादन की प्रक्रियाओं के ऐसे विकेन्द्रीकरण पर अधिक जोर दिया 
जाये, जिसमें शक्ति की सहायता फेक्टरी को उत्पादन का केन्द्र न मान 
कर गृह में ही ली जाये । 


(0 औक: 


है 


उपमोक्ता मर्चा कार्वासलां क॑ कत्तव्य 


उपभोक्ता स्वार्थों की सुरक्षा एवं प्रोत्साहव के सामान्य कार्य के 
अतिरिक्त विशिष्ट रूप मे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और समस्याओं 
के सम्बन्ध में ज्ञान के फेलाव और सूचनाओं के संग्रह करना । खाद्य 
पदार्थों उपादान, मशीनों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के जोखिम से 
क्रताओं की सुरक्षा करना, ऐसे पर उठाना जैसे, सतकंता, अनुसन्धान 
और कानून इत्यादि जो अन्यायपूर्ण व्यापाश्कि व्यवहारों, धोखाधड़ी 
अत्यधिक मूल्य छेता, कम माल तौलना थोकोबाली पैकिंग, दविःश्रमित 
करने वाला विज्ञापन, सभी प्रकार की धोकेधड़ी इत्यादि को रोक सके 
और जहां तक सम्भव हो सके उपभोक्ताओं को केबल प्रमाणित और 
प्रमापित बस्तुयें खरीदने को प्रब॒त्त करता । 


चार्टड एकाउटेल्टों के क्तेव्य 


आडिट रिपोर्टों में योग्यताओ का एक वक्तव्य तैयार करना और 
उसे व्यवस्थायकों में प्रचारित करना जिससे उन्हे पूर्ण निर्देशन प्राप्त हा 
सके और आडिटर्स रिपोर्टो मे योग्यताओ के सम्बन्ध में उद्देश्य और 
रूप के लिये सिद्धान्त स्थापित करना । 

(अ) अंशधारियो, स्टाक एक्सचेजों और सरकारी नियमन अधि- 
कारियों की सहायता से व्यवस्थापकों के व्यवहारों का एक उच्च स्तरीय 
मानदणड प्राप्त करने के लिये जनमत बनाना | 

(व) विभिन्न व्यय राशियों के औचित्य का अनुसस्धान करना 
अर्थात औचित्य लेखा परीक्षण । 

अपने को वैज्ञानिक व्यवस्थापना सेवाओं के निर्मित्त योग्य बनाने 
के लिये :-- 

(अ) नियमित रूप से सरकारी प्रकाशनों का अध्ययन करना जैसे 
उद्योगो का वाधिक सर्वेक्षण, आयकर राजस्व समक, व्यापार एवं उद्योग 
पत्रिका चुने गये उद्योगों मु समक, मासिक साख्यकीय एक्सट्रेक्ट इत्यादि 
और व्यवस्थापन विषयो पर विभिन्न पत्रिकायें । 

(ब) स्टाक ब्रोकरो, औद्योगिक अभियन्ताओ, विक्रम और विपणि 
अधिकारियों और अथेशा स्त्रियों से सम्पर्क बनाना 

(स) विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त कच्चे माल, सह-उत्पादक और 
उनके प्रयोग विभिन्न कम्पनियों द्वारा प्रयुक्त विपणि प्रविधि और रही 
मार का उपयोग इत्यादि के सम्बन्ध में सूचनाये सम्रह करना । 

(द) कार्यपद मूल्याकत, अनुसूची नियत्रण, मृल्यविश्लेषण, कार्य 
अध्ययन, समय अध्ययन, भृत्ति भुगतान प्रविधि, क्रय विक्रय, प्रकल्प 
विश्लेषण और मूल्याकन, अन्तर फर्म तुलना, स्टाक एक्सचेज के कार्य 
और बंशों का मूल्यांकन इत्यादि जैसे विषयों का अध्ययन । 


( ७२ ) 


उलट सारप्पानत-क्ध्यकातरतमंपममाकक- 


तें की सहायता करना 


(क) मेमोरैण्डसम तथा आटिकिल्स आफ एसोसियेशम, कम्पनी 
प्रास्पेक्टस, कम्ट्रोलर आफ कैपिटल इृश्यू को सूचना भेजना, प्राथमिक 
कागजात और तत्सम्बन्धी मामछों के लेखन को रजिस्ट्रार के पास 
भेजने में 

(ख) बिनियोगो के समीक्षक विश्लेषण एवं सृह्याकन मे | 

[ग) वेजश्ञानिक अनुसूची ब्ववस्थापन में | 

(घ) लाभ की अनुभागीय, विभागीय अथवा उत्पादनानुप्नार 
विश्छेषण में | 

(5) बेकार जाने वाले समय के विश्लेषण में | 

(च) जहा सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित किये गये हो, वहा मूल्य 
निर्धारण में | 

(छ) प्रेरक भत्ति यीजनाओं के विकास में 

(ज) विभिन्न वित्तीय एवं परिचाकून सम्बन्धी अनुपातों के आधार 
पर परस्पर ग्रतिष्ठानों के अध्ययन में । 

(झ) विभिन्न सारणीयी, वतु छ चित्रों, ऊध्व एव क्षैतिज दंडचित्रों, 
चित्र छेखीं, विन्दु रेखाओं इत्यादि के आधार पर तथ्यों के निह्पण में । 

(त) औद्योगिक बिल निगय इत्यादि जैसे वित्तीय संस्थाओं के पास 
आशिक सहायता हेतु जाने के छिये तत्सम्बन्धी प्रदत्तों के संग्रह एव 
तकंशुद्ध निरूपण में । 

(थ) महत्वपूर्ण प्रशासकीय (वित्तीय) पदों के लिये अधभ्यर्वियों के 
चुनाव में । 
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एक केन्द्रीय श्रम संगठन के कतेव्य 


अपने आपको राष्ट्रीय हितों की सिद्धी के लिये समर्पित करना 
और अपने से सम्बद्ध इकाइयों को तदर्थ निर्देश करना' | 


राण्टू, उद्योग और श्रसिक के बीच एकरूप संबन्धों के लिये प्रयत्न 
करता और उन्हे स्थापित करना । 


समाज के अन्य प्रत्यगो से विचार विमर्ष में भाग लेना, जिससे उन्हें 
श्रमिक आवश्यकताओ और इन सस्थाओं से की गई आशाशओ के प्रति 
सूचित किया जा सके और उन अपेक्षाओं के अनुसार अपने सम्बद्ध 
इकाइयों का मार्गदर्शन करना जिससे सामाजिक अर्थ व्यवस्था का सही 
रूप आवे और राष्ट्र के सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों की प्रतिस्यापना 
हो सके । 


यूनियनो, व्यात्रसाथिक सस्थाओ, राष्ट्रीय औद्योगिक महासंधों और 
अपने क्षेत्रीय सम्बद्ध सस्थाओ के मूलभूत कार्यो का मार्गदर्शन, निर्देशन, 
निरीक्षण और समन्वय करना, जिससे वे श्रम के एक संगठित शरीर के 
प्रत्यग बनकर घोषित उद्देश्यों को समर्पित हो जावें । 


[| छ्व 


राष्ट्रीय औद्योगिक महासधों के कर्तव्य 


भारतीय सकल्‍पता के अनुकूछ एक औद्योगिक परिवार के विकास 
एवं स्थापना का प्रयत्त करना । 

अपने से सम्बद्ध यूनियनों का प्रधिधिक मामलों, औद्योगिक सुरक्षा, 
व्यावसायिक समस्याओं इत्यादि के विषयों पर मार्मदर्शत करना । 


0०. 


उद्योग के अल्पकाछोच एवं दीघेकालीत समस्याओं के सम्बन्ध में 
सूचित रखना, औद्योगिक झोध में सहायता देना और उसके अध्ययन 
एवं निर्णयों के प्रकाश में श्रमिकों को मार्गप्रदर्शन रेखाये प्रदान करना । 

एक केन्द्रीय क्षम सगठतव का अपने को अंय सानना और उसके 
विशद अनुशासन के अंतर्गत कार्य करता | 

उद्योग की सहायता से विशद सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण 
की योजनाये उद्योग के क्षमिकों और परिवारों के छिये बनाना और उन्हें 
चलाना । 

अल्पतम सामाजिक कागत पर एक प्राविधिक सन्तुलन से दूसरे 
उच्च या भिन्न प्राविधिक सतुछन के बदल की समस्याक्षों के विषय पर 
व्यवस्थापकों से वार्ता करना । 


विभिन्न फर्मों या इकाइयो मे लगी पुजी और प्रविधिक ज्ञान के 
उपयोग की स्थिति पर विशेष रूप से उद्योग के व्यावसायिक प्रारूप का 
सतत अध्ययन करना और राष्ट्रीय कार्यपद मल्याकत योजनाओं को 
चलाना और उद्योग के अंदर भर्ती, प्रशिक्षण, पदवृद्धि और व्यावसायिक 
सन्तचुलन की समस्याओं को सुल्झाना । 

राष्ट्रीय मचो, वेजबोर्डो, ट्रिब्युनलों इत्यादि पर उद्योग के श्रमिकों 
का प्रतिनिधित्व करना ! 


ऑल 


जप ओ 


यूनियन के कर्तव्य 


विभिन्न प्रकार के कार्यो का समठन करके अपने सदस्यों के हितो 
की रक्षा एबं विकास करना, जैसे-अधितियमों का पाछन, एवार्ड, सम- 
झौते इत्यादि, वर्तमान अधिकारों एवं सुविधाओं की रक्षा करना एव 
दिलवाना, पत्र व्यवहार, द्वारा प्रतिनिधित्व विचार विमषे, घरेलू इन्कवा- 
यरी और श्रम न्यायालयों में जाकर, मागपत्र की प्रतिपादन एवं प्रस्तुती- 
करण द्वारा, वार्ता, मध्यस्थता, समझौता वार्ता, पंचनिर्णय, अभिनिर्णय, 
बेजबोर्ड, द्विव्यूबल इत्यादि मे भाग लेकर सम्बन्धित श्रम और औद्योगिक 
न्यायालयों उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायारूय आदि में विवाद प्रस्तुत 
करके, भृत्ति, श्रमिक क्षतिपूर्ति, प्राविडेन्ट फन्‍्ड, राज्य बीमा तथा अन्य 
देयराणशियों के लिये माग करके विभिन्न सरकारी कमेटियो जौर पचो 
और प्रेस, जन सभाओं, राज्य विधायिकाओ संसद इत्यादि मे प्रश्न उठा- 
कर, लोक अफसरों के हस्तक्षेप की माग करके जेसे श्रम कमिश्नर, मत्रो 
इत्यादि और जन आन्दोलनों का आयोजन करके जेसे-प्रदर्शन, विरोध 
प्रदर्शक नारो, बेज पहनकर, मोर्चे, नियमानुसार कार्य आंदोलन, सा मूद्दिक 
आकस्मिक अवकाश ग्रहण, भूखहडताल और अन्तिम अस्त्र के रूप में 
'घीरे चलो आन्दोलन, “कलूम छोड, 'बैठ जाओ हडताले, साकेतिक 
हड़ताल और अनिश्चितकालीन हडताल इकाई, क्षेत्रीय, या राष्ट्रीय स्तर 
पर उनके सेवायोजन के तत्व और परिस्थितियों के सुधार के लिये, 
उनके कार्यकारी और आवासिक परिस्थितियों के सुधार के लिये और 
उनके लिये एक उच्च जीवन निर्वाह स्तर और औद्योगिक और सामाजिक 
जीवन में उच्च स्थिति प्राप्त करने के छिए | ' 

कास्फ सों, अध्ययन वर्गो, द्वार सभाओं, सभाओं, विचार गोष्ठियो, 
बिचार प्रदर्शिकाओ, पत्रिकाओं, पैम्फल़ेटों, पुस्तिकाओं, पोस्टरों, प्रेस 


(६ ७५६ ) 


वक्तब्यो, लेखों आदि ब्रारा श्रमिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से 
प्रशिक्षित करता और उद्योग को समान उद्देश्यों की पूति के लिये 
प्रतिक्रियात्मक सहयोग प्रदान करना । 


सामाजिक एवं कल्याणकारी क्रियाओं को समठतन एवं परिचालन 
करना जैसे-आवास सहकारी समितिया, साख समितियाँ, कैम्टीन, खेलकूद, 
मनोरजन सम्बन्धी कियाये इत्यादि । 


एक राष्ट्रीय औद्योगिक फेडरेशन और एक केन्द्रीय श्रम समठन का 
प्रत्यगम बनना और अपने प्रत्यंगों द्वारा श्रम और उद्योग से सम्बन्धित 
भीतियों और निर्णयों की प्रभावित करने का यत्तन करना और अपने 
दनमन्दिन कार्यक्रमों, व्यवहार एवं विशद नीतियों में ऐसे केन्द्रीय श्रम 
सगठन और राष्ट्रीय औद्योगिक फेडरेशन के अनुशासनों का पालन 
करना । 


| 


व्यवधादिक संस्थाओं के कर्लेव्य 


व्यवसायों के लिये वुत्ति मानदण्डों को विकसित करना एवं उनके 
सन्‍्मुख रख कर उनका एक रूपी पालन करना । 

उद्योगों को व्यवस)य की प्राविधिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध मे 
सलाह देना और औद्योगिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सरकारों में ध्यावसा- 
यिक हितों का प्रतिनिधित्व करना । 


अकात्मक एवं भुणात्मक दोनों ही मदों में सम्बन्धित उद्योगों मे 
शष्ट्रीय दायित्वों को पूर्ण करना और इस उद्देश्य के लिये नियोजन 
सस्थाओ और विश्वविद्यालयों से सहयोग करना ! 


व्यवसायिक प्रगति, जोखिमों और व्यवसाथिक रोगों मे सतत 
प्रविधिक शोध चलाना 


अच्तर-व्यवसायिक-भूत्ति और स्थिति-विभेदों के विकास में उदा- 
रता से हिस्सा छेना और इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय निर्णयों के प्रति श्रद्धा 
निर्माण करना । 


विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों मे व्यवसायिक वर्गों के सदस्यों के प्रति 
समान व्यवहार के लिए प्रयत्न करना और वेयक्तिक कार्यो के योग्यता 
परिमापत्त की और पुरस्कार की योजनाये बनाना जिससे व्यवसाथिक 
व्यवहार, अनुशासन और प्राविधिक गुरुत्व के मानदण्डो के प्रति श्रद्धा 
उत्पन्न हो । 


व्यवसाय के लिये कुछ कार्यकारी जीवन का निर्धारण करना 
विशेषरूपेण रेयात उद्योग या डाइवर के व्यवसाय इत्यादि के लिये और 
समय पर ही उचित बेकल्पिक नौकरियों पर परितरतेत की योजना 
बनाना | 


श्रम सहकारी समितियों के कर्तव्य 


मध्यस्यों के द्वारा शोषण से अमिकों की सुरक्षा करता | 


भपूर्ण सेवायीजित और बेरोजगारों के लिये सेवायोजन अवसरों की 
व्यवस्था करना ॥ 


उन्हे समृचित भृत्तियों के तात्कालिक भुगतान की सुरक्षा देना । 


लास के एक भाग से अपने सदस्यो को बोनस देना | 


> कलससन 


५ टकहलम न फुसय * 


( ७४६ ) 


सलाद ०-23 पल पर 


एक श्रमिक के कत्ंद्य 


भारत मे श्रम आन्दोलन के इतिहास, श्रम आन्दोलन के सभी क्षेत्रों 
के आधारभूत मार्गो का ज्ञान रखना और स्पष्टतया एक अपनी पसन्द 
की यूनियन का अग बनना और उसके आदर्श और अनुशासन के प्रति 
आत्मीयता रखना । 


प्रतिदित के लिये ईमानदारी से एक दिन का श्रम करना । 


अपना दायित्व अपने प्रति, अपने परिवार, ब्यवसाय, उद्योग, क्षेत्र, 
सहकारी श्रमिकों, नागरिकों और राष्ट्र के प्रति समझना, उनमे प्रवाहित 
अनुशासनों का पान करना और अपनी यूनियन और सहयोगी संगठनों 
के द्वारा औद्योगिक जीवन में आवश्यक परिवर्तन लाना और मानदण्डों 


की रक्षा करना जिनके द्वारा अपने कतेव्यों और अनुशासनों का प्रभावी 
रूप से पालन कर सके । 


एक सगठित समाज के आदर्शों को वत्ताये रखने के लिए राष्ट्रीय, 
औद्योगिक और बर्ग बवरीयताओ को ढीक प्रकार से तालमेल बिठाते हुए 
श्रद्धा करना । 


श्रम : कानून कीं स्थिति 


'्रम' को केवल केन्द्रीय (यूनियन लिस्ट) सूची मे रखना । औद्यो- 
गिक विवाद विधेयक (4. 9. #८६ ।॥946) में सम्बन्धित सरकार' 
की परिभाषा मे सशोधन । वे संस्थान जिनकी कार्यवाहियां एक से अधिक 
राज्यों पर फैली हुई हो 'सम्बन्धित सरकार' केन्द्रीय सरकार होनी 
चाहिये । 

ट्रेड यूनियन ऐक्ट में, उस ट्रेंड यूनियन के पंजीकरण का अधिकार, 
जिसका काये क्षेत्र एक से अधिक राज्य पर बिखरा हो, केवल दुड़ 
यूनियन का केन्द्रीय रजिस्ट्रार (केन्द्रीय सरकार ) को होना चाहिए । 


किसी भी राज्य मे श्रमिक के लिए उपलब्ध सुविधाओ को बिना परिव- 

तित किये हुए समान समस्याओं के निराकरण के लिये एक सामान्य श्रम 
संहिता' होना चाहिये, जिसमे एकरूपी परिभाषाये, सम्बोध और मान- 
दण्ड हों । 

राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक सम्बन्ध आयोग (! हि ६) बताना 
और राष्ट्रीय आयोग के अनुशासन के अन्तर्गत कार्य करने वाला एक 
समान उद्देश्यीय आयोग राज्य में भी बनाता । 

औद्योगिक सम्बंध आयोगों की शक्तियों और दायित्वों को स्पष्ट हूप 
से परिभाषित करना, एक अलग अखिल भारतीय सेवा इस उह्श्य के 
लिये बनाता । उसके अफस्तरों के छिये एक आवधिक सम्मेलन की व्य- 
वस्था करता और औद्योगिक सम्बन्ध आयोगों को शक्ति प्रदान करना, 
जिससे वे किसी भी स्थिति में औद्योगिक विवाद में हस्तक्षेप कर सके । 

भाग्यता के भानदण्डों के निमित्त औद्योगिक सम्बन्ध आयोगों को 
एक बृढ़ मार्गश्रदर्शक रेखा प्रदान करता । 


हक 8...) 


शअश्रण्त भ्शासन 


क्योंकि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने औद्योगिक सम्बन्धों के आयोगों की 
स्थापना के सुझाव को देकर श्रम प्रशासन के प्रश्न को व्यवहारत, अवि- 
चारित छोड़ दिया है और वह प्रश्न अब टाला नही जा सकता है। एक 
कमेटी तत्काल नियुक्त की जानी चाहिये, जो मार्ग एवं रीतिया श्रम 
मामलों में प्रशासन को अधिक प्रभाद्दरी एव कुशल बनाने के लिये खोजे 
और सुझाव दे | यह कमेटी अन्य बातों के अतिरिक्त श्रम प्रशासन के 
निम्नलिखित पहलुओ पर विचार करने मे अपने को छगावे :-- 


(१) श्रम पर नीति सम्बन्धी निर्णयों त्रिदलीय सस्थाओ के सामान्य 
निरदेश, मत्रियो, सरकारी अफसरों और सेवायोजकों द्वारा दिये गये 
मौखिक और अन्य आश्वासनों को लायू करने की रीतियो की खोज । 


(२) वेजबोर्डो के फैसलों, अवार्ड इत्यादि का क्रियान्वयन जो 
विवाद कमजोरियो और निर्ब॑चन के प्रश्नों के सन्दर्भ मे हो जो इन 
तृतीय पक्षों के निर्णयों मे प्रायः पाये जाते है। 


(३) विभिन्न पक्षों के बीच किये गये समझौतों के पालन न करने 
के प्रश्नो, जिनमे वे मामके भी शामिल हैं जहां ऐसे समझौतों में संकल्पित 
पारस्परिक दायित्वों के सम्बन्ध मे कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है और 
सेवायोजकों एवं श्रमिक सगठनों ने अपने सम्बद्ध व्यक्तियों के लिये 
कोई अनिवारय शक्तियां सुरक्षित नही रखी हैं । 


(४) श्रमिकों की अदेय राशियों का शीघ्र भुगतान जो सेवायोजक 
की प्रवृत्तियों और क्षमता हीनता के कारण उत्पन्न हुई है, श्रम प्रासी- 
क्यूटरों की नियुक्ति । 


( छ२े ) 


(५ विभिन्न विधयकां का पालून करवाने क॑ लिये कुछ विषया का 
विशेष अध्ययन जैसे, आकस्मिक एव आदतन अपराधी ग्रुण चरित्र और 
निरीक्षको की सख्याः (जिसमे वित्तीय सीमाओं के कारण उत्पन्न होने 
वाढे भी शामिल है) मुकदम की सीमाय, विभिन्न स्थानीय सस्थाओं, 
राज्य एबं केन्द्रीय सरकारों और सरकार के विशभिन्न अंगों के अधिकार 
क्षेत्र के प्रश्न, निम्नलिखित प्रमाणित ब्यवहारों का अविचार जैसे इकाई 
का उपविभाजन, अस्थायी श्रमिकों के प्रति व्यवहार इत्यादि । 


(६) वे क्षोत्र जहां क्रियास्वयन एवं सतत प्रक्षिया है जैसे आवास 
व्यवस्था, कल्याण, कार्यभार, पदव॒ुद्धि इत्यादि के समझौतों अथवा 
नीतियों मे । 


(७) व्यवहारिक कठिनाइयां जो उन मामलो में उत्पन्न होती है 
जहां सरकार या लोक सस्था एक सेवायोजक हो अथवा जहां क्रियान्वयन 
एक कानूनी नियम की जिम्मेदारी हो जेसा कि श्रमिक राज्य बीमा या 
प्राविडेन्ट फंड योजनाओं, पेन्शन और सामाजिक सुरक्षा की 
ब्यवस्थाओं में । 


(८) कार्यकारी परिस्थितियो और सन्निहित सुरक्षा व्यवस्थाओ 
का पालन | 


(९) अच्यायपूर्ण श्रम-व्यवहारों से उत्पन्न होने वाली समस्याये । 


(१०) प्रबोधन एवं अनुमोदन के क्षेत्रो का सीमांकन और पहिले 
में जनविचार और दूसरे मे हतोत्साहित जुर्माने और सजाये । 


(११) अच्छे प्रशासन की पूर्व आवश्यकताये जेसे, नीति निर्धारण 
में पक्षो की संयुक्ति या श्रमिकों के मामले को उठाने में आवश्यक साव- 
घानियां । 


न 


जि करी फकिकड पसरी कन>> 


(१२) विशिष्ट निदेशकों या एजेन्सियों के प्रशासन का प्रश्न 
जेंमे निर्देशाक बसावा, श्रम-शोध का प्रोत्साहन आदि | 


(१३) राजनीतिज्ञों, ट्रेड यूनियनवादियो, सेवायोजकों, जासूस, 
विज्ञापनकर्ता इत्यादि के हारा अनेक खिचाव और दबाब मे कार्य करने 
वाली वौकरशाही व्यवस्था भे पालनहीनता के दायित्व का निर्धारण | 


(१४) धाविधिक परिज्ञान की जावश्यकता वाले प्रश्न जैसे, प्रेरक 
योजनाओ, कार्यपद-सूल्याकन इत्यादि । 


(१५) कानून की सदिग्धताओं का शीघ्र पता छगाना । 


(१६) छघु इकाइयों के भामलों में पाछन की अनुभव की जाने 
वाली कठिनाइया । 


(१७) सरकारी प्रक्रमों का सरलीकरण । 


(१८) श्रमिक समस्याओं की मनोवैज्ञानिक प्रकृति और उनसे उत्पन्न 
होने वाली प्रशासकोय प्रतिक्रियायें । 


ड़ 
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विशिष्ट औद्योगिक विवाद सन्तियम 


श्रमिकों के स्वार्थों की सुरक्षा के लिये निम्नलिखित क्षेत्रों में 
विशिष्ट औद्योगिक विवाद सन्नियम बताना ! 


9) शंक्षिक संस्थायें 
२) समाजिक कृल्याण-सगठन 
३) घरेलू नौकरी (घरेल नौकर) 
) अस्पताल 
) अमिक सहकारिताओं के अतिरिक्त अन्य सहकारिताये 
) लिर्माणकारी कार्ये 
) छोटी काया-उद्योग 
) कुठीर उद्योग 
९) मौसमी उद्योग 
(१०) रिक्‍्शा-चालन 
(११) मल्लछाह कार्य 
(१२) कृषि 
(१३) बस 
(१४) विभिन्न कछाओं की सस्थायें और सस्थान 
(१५) भूतपुर्व शासकों की नौकरी (भूतपूर्व राजा) 
(१६) वकीक सालिसिटर और अन्य कानूनी एजेन्सीयो की फर्म 
(१७) दुकान और व्यापारिक संस्थाव 
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के +००«.. >म ७रजननक अधकणा 


फिर पकक लरजस-कपका-५. ०-«+ 


अलग लिवारक मशोमरी 


निम्नलिखित की परिवेदेशा के निवारण हेतु समुचित 
मशीनरी बनाना :-- 


(१) 
(२) 
(३) 


सेनिक कर्मचारी 


पुलिस कर्मचारी 


तन 


केनद्रीय औद्योगिक सुरक्षा सेवा के सदस्यों के लिये 
कामिक सस्थाओं के कर्मंचा रीगण 
विदेश सेवाओं के अफसर एवं कर्मचारीगण 


जासूसी विभागों के कर्मचारीगण 


प्रशासनिक एवं व्यवस्थापना श्रेणियों के प्रथम एवं द्वितीय 
श्रेणी के अफसर एवं वरिष्ठ अधिकारीगण 


अनुज्ञाप्राप्त श्रमिक (छाइसेन्ससुदा श्रमिक ) 


( थाई $ 


45 के 
गकऔक. उलजॉड रूप ३० 


स्थायी आदेश 


परिवर्तित परिस्थितियों के दृष्टिकोण से और प्रतिफल में जब 
तक अनुभूत कठिनाइयों के कारण आदर्श स्थायी आदेशों का समुचित 
पुनर्ाकलत । 


सिम्नलिखित के लिए अलग समुचित स्थायी आविेश 
(१) इूकानें एवं व्यापारिक संस्थान 
(२) लघुकाया उद्योग 


(३) कटीर उद्योग, जो कौट्म्बिक आधार पर परिचाकछित नहीं 
होते है । 


(४) आकस्मिक श्रम का सेवायोजन करने वाली संस्थान । 


(०७ 9७१ 3 


क्‍क.. उमकन पल्टर अच पका 


अन्यायपुर्ण श्रम व्यवहार 


महाराष्ट्र सरकार हारा नियुक्त अन्यायपूर्ण श्रम व्यवहारों की 
कमेटी द्वारा स्पष्टीकृत अन्यायपूर्ण श्रम व्यवहारों का (जुझाई, १९६०) 
निषेध और उनके लिये जुर्मानों का प्रयोग । 

उद्योगानुसार अन्यायपूर्ण श्रम व्यवहारों की अतिरिक्त सूचियां बनाई 
जायें, उदाहरणार्थ :-- 

(१) कम भुगतान, अनपेक्षित कटौतियां, अनुपस्थिति के लिये 
अतिरिक्त कटौतिया, चर्मं-शोधन मे । 

(२) बीड़ी और चर्मशोधन मे श्रमिकों को माल वितरित करना 
और उनसे वापसी में बना हुआ माल प्राप्त करने मे कानून का चक्‍कर- 
दार घुमाव । 

(३) बीडी, पावरलूम इत्यादि में एक संस्थान को छोटी इकाइयों 
में बांट कर कानूनी व्यवस्थाओं की अवहेलना । 

(४) दुर्भाव से बीड़ियों की अस्वीकृति और ग्रतिफल मे क्षृत्ति से 
कटोती करना । 

(५) विष्ठा को सिर पर ले जाना और स्वच्छकारों/रविश॑ कर्म- 


चारियों के लिये जागीरदारी | जजमानी व्यवस्था और सहकारिताओं 
के लिये -- 


(६) किसी सहकारी सस्थान मे कर्मचारियों के अशधारण पर 
प्रतिबन्ध । 

(७) एक सहकारी संस्था के कथित उहं श्यों से श्रमिकों से व्यवहार 
करते समय विचकन और 


(०८) उन्हें उस सहकारी संस्था की व्यवस्था मे भाग लेने के अवसर 
से वचित करना जिसमें वे काम कर रहे हों । 


श्रम सांख्यिकी 


श्रम साख्यिकी की कास्फ्रस (६॥$) के सुझावों का क्रियान्वयन- 

अव्यवस्थित क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी उपयोगी समको का आवक 
सग्रह और समयोचित प्रकाशन, अर्थात दुकानों और व्यापारिक सस्थानो, 
लघुकाय उद्योगों तथा कृषि आदि । 


कम्पनी अधिनियम १९५६ में सशोधन, जिससे कर्मचारियों की 
सख्या, ग्रेंडो, पदनामों, भूत्ति-श्रेणियों, महगाई, भत्ता दर, बोनस इत्यादि 
के सम्बन्ध से सभी आवश्यक सूचनाओं को देने वाली अनुसूची मिम्व- 
लिखित की वाधिक सामान्य रिपोर्ट मे शामिल कर छी जायें-- 
(१) लोक सीमित प्रमण्डलों (२)लोक क्षेत्रीय सस्थानो (३) सहकारी 
समितियों (४) पजीक्ृत समितियों जैसे शैक्षिक सस्थाये आदि । 


श्रम शोध की केन्द्रीय ससथा को सक्तिय बनाना, जिससे श्रम और 
सेवायोजन के विभाग द्वारा संकल्पित श्रम शोध का उसके एक कार्य के 
रूप में समन्वय किया जा सके तथा एक संकल्पित श्रम साख्यिकी 
व्यवस्था का विकास हो सके। 


निर्देशांक संकलन-- 


सभी औद्योगिक केन्द्रों मे एक नया श्रमिक वर्ग आयव्ययक अनु-- 
सनच्धान, और स्थानीय, राज्यीय और अखिल भारतीय स्तरों पर एक 
वस्तुगत एवं वैज्ञानिक आधार पर श्रमिक वर्ग जीवन निर्वाह निर्देशाक 
का पुनर्सकल्प । 


सान्यता 


मान्यता की समृची समस्या औद्योगिक सम्बन्ध आयोगों के अधिकार 
क्षेत्र मे होनी चाहिए । 


सभी स्तरों पर ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिये युनियनों के सदस्य 
श्रमिकों के एक गुप्त मतदान के प्रतिफलो को आधार हूप में स्वीकार 
करना । 


अपने छोत्रों, संस्थानों, व्यवसायों या श्रेणियों की विशिष्ठ सप्तस्यथाओं 
पर विचार करने के लिए उनका प्रतिनिधि स्वरूप सुरक्षित रखते के 
लिये स्थानीय क्षेत्र या संस्थान व्यवसाय-श्रेणी-स्तर पर मान्यता ऐसे 
यूनियन को दी जानी चाहिए, जिनको उद्योग स्तर व राष्ट्रीय आधार 
पर मान्यता प्राप्त नही है परन्तु उनकी संदस्थ सख्या सम्बन्धित क्षेत्र 
स्तरों पर औद्योगिक स्तर या राष्ट्रीय आधार पर मान्य यूनियन से 
अधिक है। 


मान्यता प्रदान करने के लिये :-- 


(१) सम्बन्धित संस्थान के कम से कम ५५ % श्रमिकों में यूनियन 
की सदस्यता व्याप्त होनी चाहिए । 


(२) जहा कोई एक यूनियन उक्त परिस्थित्ति को पूर्ण न करती हो 
वहां सभी यूनियने, जो ३० ९९ या उससे अधिक श्रमिकों की सदस्यता 
रखती हो उन्हें मान्यता देती चाहिये । 


(३) केवल उन्ही व्यक्तियों की सदस्यता गिनी जानी चाहिये, जौ 
गिनते समय से ठीक पूर्व छगातार ६ महीनों का चन्दा दे चुके हों । 


१० ) 


माच्यता प्राप्त और मान्यता रहित यूनियनों के बीच निम्नलिखित 
मामलों में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिये-- 


(१) सदस्यों द्वारा देय सदस्यता शुल्क चन्दा संस्थान के परिसर मे 
सग्रह करने के लिये। 


(२) संस्थान के परिसर पर नोटिस बोर्ड स्थापित करना या कर- 
वाना और उस पर बैठको, सभाओं, खाता लेखो का विवरण और अन्य 
सम्बन्धित घोषणाओं को खिपकाना या चिपकवाना । 


(३) संस्थान के अन्दर किसी भी स्थान का पूर्ण व्यवस्था के अनु- 
सार निरीक्षण । 


(४) संस्थान की काये सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति । 


मान्यता रहित यूनियन को अधिकार होता चाहिये कि वैयक्तिक 
मामछों में बह प्रतिनिधित्व कर सकें, जो भी समझौता हो गया है उसका 
निर्वाचत्ष करता और कठोरता से पालन, व्यवस्थापन और 
भान्यता प्राप्त यूनियन समझौते मे यदि कोई बात रह गई हो तो उसके 
लिए न्यायालयों तक पहुंचना, व्यवस्थापन के द्वारा प्रेषित 
संवादों और शिष्ट मण्डलों को दिये गये प्रत्युत्तरों को प्राप्त करना और 
मान्यता प्राप्ति के एक वर्ष के बाद मान्यताप्राप्त यूनियन की स्थिति को 
ललक्लका रना । 


_ व ) 


| कई 


अपन न्यायपालिका 


श्रम न्यायपालिका के पूर्ण व्याप्त अनुशासन के अन्तग्रंत एक श्रम 
पक्ष का निर्माण तीन विभागों बाला, यथा-« 


(१) श्रम न्यायालय के बतंमान अधिकारों पर विचार करने के 
लिए जैसे श्रम कानूनों, फैसलों, समझौतो इत्यादि के निर्वाचन एवं पालन 
के लिये। | 


(२) औद्योगिक न्यायालय, मांगों के सम्बन्ध में झगड़ों का फैसला 
करने के लिए । 


(३) भाविधिक न्वायालय, प्राविधिक विषयों का फैसछा करने के 
लिए जैसे, प्रेरणा योजनाये, कार्यपद मूल्याकन, कार्यभार इत्यादि | 
न्याय को सस्ता एवं शीक्षकारी बनाना। 


क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में और राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी 
में विवादों पर वि्वञार करने को प्रोत्साहित करना । 


केवल 'कानूनन' के न्यायालयों के स्थान पर याय के न्यायालयों 
का दायित्य उठाना । 


६ १ ) 


अस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर 
अन्तर्राप्ट्रीय अ्षम संगठन के उपयोगी, कन्वेन्शनों का समर्थन 
करना जैसे--- 
कन्वेन्शन ८७-सहयोग की स्वतन्त्रता व और संगठन करने के 
अधिकार की सुरक्षा । 


कन्वेन्शन ९८-'सगठन करने का अधिकार एवं सामूहिक सौदेबाजी' 
(यह कल्पना करता गलत है कि भारत में बलछात श्रमोपयोग व्यवस्था 
चलती है) 


भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठत में और आई० एल० ओऔ० 
द्वारा भारत में किये गये कार्यो को प्रचारित करना एवं महत्व देना । 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन द्वारा अपने ५० दें वाषिक समारोह पर 
चलाई गई “अखिल विश्व सेवायोज्न योजना, मे उत्साहपूर्वक भाग लेना, 
प्रतिफल में एशियाई मानव शक्ति योजना' की सफलता की कामना 
करना और इसके लिये जोरदार राष्ट्रीय सक्रियता को जाग्रत करना 
जिससे मानव शक्ति योजना की विशद योजनाये लागू हो और शक्ति- 
शाली बने और प्रतिफल में उत्पादक सेवायोजन के उच्चतर स्तरों को 
प्रोत्साहित करने बाले उ् शयों और विकास की प्रक्रिया में उत्पन्न बढती 
हुई मांग की समुचित आपूर्ति प्रशिक्षित मानव शक्ति द्वारा किये जाने के 
उद्द श्यों की अन्तनिरभरता की अनुभूति हो । 


निम्नलिखित तीन तत्वों पर आधारित निर्देशन के सामान्य अर्थ 
को स्वीकार करना-- 


(१) विश्व उत्पादन की बुद्धि की आवश्यकता । 

(२) बढ़े हुए उत्पादन के प्रतिफलों को अधिक न्यायपूण वितरण और 

(३) सम्पूर्ण समाज के पूर्ण भागीदारी को प्राप्त करते की आब- 
ए्यकता, जो उत्पादन विकास और उत्पादन के न्यायपूर्ण वितरण के लिये 
आवश्यक कार्य है । 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मच का पूर्ण उपयोग भारतीय मजदू” 


संघ के आदर्श “श्रमिकों दुनियां को एक करो के मृते रूप करने के निम्मित्त 
किया जाय । 


( ९३) 


सरकारों की संदाक्ों के अनुशासन 
सामान्य अनुशासन 


आचरणों के इस व्यस्थाक्रम में अन्य स्थान पर प्रतिपादित निम्न- 
लिखित सामान्य भनुशाक्षतों का पालन करता- 


(१) आवश्यकता पर आधारित स्यूनतम भृत्ति देना (२) कार्यंपद- 
मुल्याकन पर आधारित भृत्ति-विभेदों को अपनाना (३) प्राप्त राशियों 
को वैज्ञानिक रीति से सकलित जीवन निर्बाह निर्देशाक से सग्बद्ध करके 
वास्तविक भूत्ति की घुरक्षा करना (४) गृह, स्वास्थ्य सेब्राओं और 
शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था द्वारा ऊलूघू सुविधायें प्रदान करना 
(५) निर्देशांक-आबडद्ध पेंशत योजना के ह्वारा सामाजिक सुरक्षा छातग्र 
करना (अन्तिम वेतन प्राविडेन्ट फण्ड एव ग्रेच्युटी के ५०% तक उसके 
परिभाग वृद्धि की व्यवस्था के साथ) (५) छट्टिया, अवकाश और कार्य॑- 
कारी घंठे (७) पदवृद्धि नीति (5) कल्याणकारी सुविधारों (९) सुरक्षा 
और व्यावसायिक रोगों की रोकथाम (१० ) वज्पातो से बचने की व्यवस्था 
(११) यूनियनों की मान्यता (१२) वेतन स्वरूप (१३) विशेष वेतल 
भरते इत्यादि और (१४) बरिष्ठता । 


| 5. जा 


सरकारों को सेवाएं: 


विशिष्ट अनुशासन 


तत्काल ही तृतीय वेतन आयोग की नियुक्ति करना और तदुपरान्त 
सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्वरूप का समय समय पर 
पुननर्शभाकलन करना । 


केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों तथा! विभिन्न राज्यीय 
सरकारों के कर्मचारियों के परस्पर बेतन क्रमों के अन्तरों को दूर 
करना । 


भूतकाल मे उपेक्षित कमचारियो की श्रेणियों को जिन्होंने इसी 
कारण आवेदन किये हों विशेष ध्यान देना । 


यूनियन सक्रियता के कारण सन्‌ १९६० और सन्‌ १९६८ की 
हड़तालों के दोषारोपित कमंचारियो की पुननियृक्ति। 


यूनियन सक्तियता के कारण आरोपित विभिन्न दण्डों से कर्मचारियों 
को मृक्ति दिलाना और क्षतिपूति करना जैसे, सेबराकाल में दूट, 
अनिवार्य अवकाश प्राप्ति इत्यादि । 


मान्यता प्राप्त यूनियनों के फेडरेशनों को सामान्य मॉगों और 
अन्य बातों के लिये मान्यता प्रदात करना । 


जिस्तरीय संयूक्त सछाहकारी और मान्यता प्राप्त यूनियनों के 
समुचित प्रतिनिधित्व वाली अनिवाय॑ पंचनमिर्णम मशीनरी का विकास, 
प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन करना । 


( ९४ ) 


सरकारों को सेवायें 
भरते. एवं सुंविधायें 


विभिन्न नगरो और क्षेत्रों की तुलनात्मक मंहगाई के निर्देशाऋो 
के सकल्प के लिये एक मशीनरी बनाता और उनका उपयोग सरकारी 
कर्मचारियों के लिये मकान किराया और क्षतिप्रक भत्ते के निर्धारण 
में किया जाना चाहिये। 


समुचित शीतकालीन भत्ता, पर्वतीय या मरुस्थडीय भत्ता और 
पानी भत्ता उत कर्मचारियों को देना जो विशिष्ट परिस्थितियों के 
कारण व्यथित हुए हैं जैसे कठिन शीत, दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र या 
मरुस्थलीय रास्तो या पानी की दुरठभता से । 


अतिरिक्त ड्यूटी पर अनिवार्य रूप से अधिक रुक जाते पर 
सरकारी कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ता देना जो कि बढती हुई 
जीवन निर्वाह छागत के अनुपात में पुनर्निर्धारित की जाये । 


किसी पंजीकृत डाक्टर के प्रमाण पत्र स्वयं या निर्भर व्यक्तियों 
के लिये ऑषध्युपलार का व्यय की वापसी और उसके लिये औषधि 
बोडे द्वारा स्वीकृत किसी भी प्रणाली का प्रयोग मान्य होना चाहिये । 


सभी भर्ती व्यक्तियों और बाहरी रोगियों को जहाँ भी आवश्यक 
हो औषध्युपचार के निर्मित्त अग्रिम धन देता । 


बच्चों की शिक्षा पर किये गये व्यय की वापसी उनके २० वर्ष 
की आयु प्राप्त करने तक । 


[ ६ ॥ 


ऐसे मामलों में जहा वच्चों को पिता[माता के कार्य-स्थान्त से दूर 
रहना पड़ें तो उनके लिये शिक्षा का भत्ता प्रदान करना । 


अवकाश पर्यटन छुट' को इतना उदार बनाना कि देंश के किसी 
भी भाग के लिए प्राप्य हो और सारे अ्रमण के पथ के लिये देना, जिसमे 
उस व्यक्ति का और उसके परिवार के दो व्यक्तियों का व्यय शामिल 
हो और अवकाश और अमण की अवधि का प्मायोजन का पूर्ण प्रबन्ध 
रहे । 


कर्मचारियों और उनके बच्चों के छाभ के लिये कल्याण फड की 
अनुपातिक राशि के उपयोग की योजनाओं का विकास करना और 
उसके लिये स्पोर्ट्स और अन्य कार्यक्रों का आयोजन करना । 


श्रेणी ३ व ४ के कर्मचारियों को साइकिक या द्विचक्रक 
स्वचालित वाहन था श्रेणी २ और १ के अधं॑स्थायी अफसरों को 
मोटरकार खरीदने के लिये प्रायः अग्रिमषन देना जो वाहन के 
पूरे खरीद व्यय के बरावर हों, अफसरों को वाहन का विशेष बीमा 
कराना आवश्यक नही होता चाहिये । 


९३ 


सरकारों की सेवाप्ये 
आवास--भ बल 


कन्द्रीय और राज्यीय सरकारों के संयुक्त कार्यान्वयन हेतु एक 
योजना बनाना जिसके अतर्गंत सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न 
श्रेणियों के लिये समुचित आवासिक गुहो का निर्माण किया जाए 
और उनके सयुक्त सरोवर से वरिष्ठता और कार्य की आजश्यकता 
के अनुसार उन्हें प्रदान करना । इस बात की जाच करते रहना कि 
कोई भी आवासिक गृह अपने विभागीय कोटा के अन्तर्गत खाली नहीं 
रहने दिया जाये जब तक नगर में किसी विभाग के लिए स्थान का 
अधिकार हो । 


कर्मचारियों के लिए सरकारी आवासिक व्यवस्था का उपयोग 
उस समय तक ऐच्छिक रखना चाहिए जब तक कि ड्यूटी की विशिष्ट 
प्रकृति उसे आवश्यक न बनाये ॥ 


कार्य स्थानों के करीब समुचित गृहो का निर्माण करना या उन 
अफसरों के लिए कार्यालय के परिसर में ही गृहनिर्माण जो 'विच्छिन्नता 
डयूटी' मे रूगे हैं जेसे चौकीदार, संरक्षक इत्यादि । 


द्रास्सफ़र पर आने वाछे अफंसरो के लिए उनके डयूटी ग्रहण 
करते ही तत्कारू अवासिक व्यवस्था करना । 


कार्यचयन हेतु एक ऐसी गृहनिर्माण योजना बनाना जिसके 
अच्तगंत चाहने वाले सरकारी अफसरो को किराया क्रय व्यवस्था' 


, 


अर प्षान अप फन- 


आफ हा 


के अनुसार मभृह[यृहभाग खरीदने की सुत्रिधा मिले और उसके समस्त 
कार्यकाल पर वितरित सरल किस्तो में उसे बयूछ किया जावे । 


अवकाश प्राप्त करने वाले सरकारी अफसर को उसकी पसन्द के 
स्थान पर निर्धारित नाप जोख का एक मकान खरीदने का अवसर देना 
जिससे वह समझौते के अनुसार मासिक किस्तो पर मकान खरीद सके । 


सरकारी नौकरों को सहकारी समितिया बनाने की सुविधाएं प्रदान 
करना-( १) विभाग के सरकारी नौकर (२) विभिन्न विभागों के सर- 
कारी नौकर और (३) सरकारी नौकर और अन्य नागरिक जो भूमि 
अधियहण करेगे उसे नगरपालिका की योजव' के अनुसार विकसित करेगे 
और उन्हें सदस्यों को प्लाटो के रूप में देगे जो समितियों या सरकार से 
ऋण लेकर मकान बनवारेंगे । 


समिति यह भार अपने ऊपर भी ले सकती है कि सरकारी नौकरों को 
निश्चित मृह-निर्माण हेतु ऋण प्राप्त करे और गूृहों/गृहभागो का निर्माण 
कार्य सयुक्त रूप से करके सदस्यों को बाटे । 


स्वयं सरकारी बसे चल॒वाकर या नागरिक परिवहन सेवा के सहयोग 
से सरकारी नौकरो के लिये परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करता । 


रिहायशी क्षेत्रों में बाजार, स्कूल, जल आपूर्ति, पार्क, खेलकद के 
मेंदान, पुस्तकालय, मनोरजन केन्द्र और अन्य सुविधाएं प्रदान करना । 


| ९९ ) 


सरकारों की सदा 


स्थानान्तरण 


जब परम आवश्यक हो तभी स्थानान्तरण करना । 

ऐसे अफसरो को डेपुटेशव की सुविधाए देना, जिन्हें सेवा परिस्थितियों 
के अनुसार स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है और उस समय भी 
जबकि वे उसी सस्थान में किसी अन्य स्थान पर ट्रासफर किये जाएं । 

स्थानान्तरण करते समय स्वेच्छा से आने बाले व्यक्तियों की 
मांग करना । 

प्राष्य राशियों की सुरक्षा देना । 

अतिरिक्त भत्ता या क्षतिपूति भत्ता देना । 

श्रेणी में सबसे नीचे के व्यक्ति का स्थानान्तरण करना । 


नये स्थान पर स्थानान्तरित व्यक्ति को डियूटी ग्रहण करते ही समु- 
चित आबास व्यवस्था दी जानी चाहिये, उसे ड्यूटी ग्रहण करने के लिये 
समुचित भारग्रहण-अवधि दी जानी चाहिए और तत्सम्बधी सुविधाए 
जैसे अग्रिम बेतत, पर्यटन किराया, कुली व्यय इत्यादि दिया जाना 
चाहिए । 

कार्थकारी सत्र प्रारम्भ या बन्द होते समय ट्रासफर करता | 

आदेश के निकालने से पहिले सम्बंधित अफसर को काफी समय 
पूर्व नोटिस मिल्ल जानी चाहिये । 

कर्मचारियों से हुए समझौते के विपरीत पर उन्हें या उनके सगठनो 
को दिये आश्वासनों के विपरीत हुए स्थानान्तरण को समाप्त करना । 

बाहर स्थान को स्थातानतरित अफसर के लिये वह अवधि स्पष्ट 
करना जितने समय को स्थानान्तरण किया गया हो ! 


जितना शीघ्र सम्भव हो उन्हें वापस बुलाना । 


[5 १०७ ) 


सरकार को सेवायें 


पुनर्गठन 

विद्ञाल छोकहित में जब अत्यन्त आवश्यक हो तभी विभागीय 
प्रारूप का पुनगेंठन करना । 

प्रारूप, योजनाएं और प्रतिफलो के सम्बंध में से समरथित योजना 
प्राप्त करने के लिये सभी मिहित स्वार्थों से विचार विमर्ष करता । 

विभिन्न आकलनो के निभित्त विशेषज्ञों से विचार विम्ष करता। 

ऐसी योजनाएं बनाना जिनमे कम से कम गडबड़ी हों । 

प्रतिहत अफसरों को सभी प्रकार की क्षतिप्ूरक सुविधाएं प्रदान 
करना । 

नियमों; कानूती और संविधानिक व्यवस्थाओं के विभिन्न पहलुओ 
पर विचार करना । 


सरकारों की संबा्यथ 


कार्यकारी घंदे 


बिना भोजन अवकाश के प्रतिदिन के कार्यकारी घटो को ६। था ७ 
घटो का विह्तार तक सीसित करना, जिसे परिवहन सुविधाओं और 
अन्य परिस्थितियों का विचार करके किया जाय । 


ब्ब् 


बिना क्रिसी अपवाद के सभी विभागों में प्रतिदिन के कार्यक्ल का 
प्रसार करना और प्रत्येक अनिवाय झुकने के आधिक्य के लिये समुचित 
क्षतिपूति करना । 


यया आवश्यक अनिवार्य सेवाओं को शिफ्ट लगाकर चालू रखना, 
अनिवार्य सेवाओ मे भी टुकडे की ड्यूटी को ऐच्छिक रखना । 


द्वितीय शनिवार को और तृतीय या चतुर्थ शनिवार को यदि वह 
अन्तिम न हो प्रति माह बन्द अवकाश घोषित करना । 


चौकीदारों, मंत्रियों, बपरासियों सहित सरकारी कर्मचारियों की 
सभी श्रेणियों के लिये कार्यकारी घटों की सीमाये निश्चित करना । 


( १०६ ) 


कण ताशडएर * ++ हयात जहा 


सरकारों को संचार्य 


काम की दशाये 


उन्नत क्रिया की सुरक्षा के छिए नवीकत प्रविधियों को छगाना । 

श्रेणी ४ के कर्मचारियों को अनुपात में वृद्धि करना, जिससे हिसाव 
का अधुनातन लेखा रखा जा सके और श्रेणी ३ को समुचित सहायता 
उत्पादन वृद्धि के लिए दी जा सके । 


सेलेक्शन ग्रेड क्लकों की आकर्षक वेतनक्रम देना और उन्हें निरीक्षण 
और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों मे भी लगाना । 


विभागीय सुपरिटेन्डेन्टों को अत्यधिक आकषंक वेतनक्रम प्रदान 
करना और उसके निरीक्षण क्षेत्र और दायित्व को तीन गुना बढ़ावा 
और उसी समय उनके कुछ कार्यो को निर्वाचन भ्रेड के क्‍लकों को देना । 


जितने सम्भव हो उतने मामलों मे प्रतिवेदन की आवधिकता को 
परिवर्तित करना जिससे अनेक प्राथमिक स्थितियो की पूर्ति ठीक प्रकार 
से समय के भीवर हो' जाये और कार्य इकट्ठा होने की प्रवृत्ति समाप्त हो । 


स्थान, फर्नीचर, चालू और पुराने अभिलेखों के रखने की व्यवस्था, 
चपरासी, दफ्तरी, उपादानो, माल, साहित्य, कोड, पुस्तकें, रही कामज 
के दोकरे, कागज इत्यादि की समुचित व्यवस्था । 


रोशनी, ठंडक, गर्मी सफाई, घुलाई, खिड़की के शीक्षे की सफाई, 
कार्यारम्भ से पूर्व फर्नीचर की सफाई इत्यादि की समुचित व्यवस्था । 
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कर्मचारियों की आवश्यकतानुरूप शौचालय, मुत्रालयों की व्यवस्था । 
पीने के पानी की समुचित व्यवस्था । 
कार्य करते समय दो बार कार्य पर ही चाय देते की व्यवस्था । 


पुरुष और महिलाओ दोनो के लिये कैन्टीन, आराम करने को 
काॉमनरूम, खाना खाने को दिफिन रूम और काउन्टर पर रिशेपष्णिनिष्ट 
व्यवस्था । 


श्रेणी ४ के लिये बैठने की व्यवस्था करना । 


श्रेणी ४ के कर्मचारियों, मालिकों, इत्यादि को बढ़िया गणवेश प्रदान 
करे (यथाआवश्यक ऊनी भी दिया जाय) । 


श्रेणी ४ की सफाई भत्ता भी दिया जाय । 


श्रेणी ४ को छाता|वरसाती, संवादबहन का कार्य करने वाले को' 
साइकिल भी दी जाये । 


विभागीय चपरासियों और दफ्तरियों को सीधे विभागीय सुपरि- 
टेन्डेन्टों के निरीक्षण में रखा जाये। 


१७४ 


सरकारों क्री संवार! 
भर्ती व पदवृद्धि आदि 


किसी भी सरकारी कमंचारी के तीन वर्ष तौकरी करने के उपरान्त 
उसे स्वयम्व अर्थ स्थायी मान छेना चाहिये और इसके लिये किसी भी 
सत्ता के द्वारा घोषणा की जरूरत नहीं होनी चाहिये । 


अन्य सभी सरकारी और अधे सरकारी सस्थानों मे अन्य कार्यपदों 
के लिये अफसरों की अजिया प्रेषित की जाये । 


केवल नीचे कार्यपदों के छिए ही नयी भर्ती की जाये और ऐसे पदों 
के लिये भी जिनमें योग्य अथवा अनुभवी वरिष्ठ अफसर अप्राप्य है । 


समभात कार्यपदों के लिये सभी केन्द्रीय और राज्य सरकारों के 


विभागों के छिये समान आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताए आदि निर्धा- 
रित करना । 


किसी कैडर में कार्य करने वाले १० वर्ष से अधिक सेवा वाले 
व्यक्तियों को उच्च कैडर में स्वयमेव ही पदब॒ुद्धि देना । 


दायित्वों के कुशल सम्पादन के लिये सभी विभागीय और कोड 
पुस्तिकाओ और नि.शुल्क प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना और उच्च 


कैडरों में अधिक दायित्व वाले कार्यो के लिये नियमों का परिज्ञान प्रदान 
करना । 


योग्यता के कार्यों और कुशलता के लिये अग्रिम वेतन बुद्धि के रूप 
में प्रेरणा देना । 


्श 
जे 
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हक... अत सजी मसल समा, 


आलोच्य पदों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओ की उपलब्धि 
पर श्रेणी ४ से श्रेणी ३ के कैडर में अफसरों की पदवृद्धि करना । 


जहां अनुभव से नियमों इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होना सम्भव न हूं 
वहा उच्च कैडरों पर पदवुद्धि के छिये विभागीय परीक्षाओं को निर्धारित 
करना और अनुभवी अफसरों के मुकाबले मे ऐसी पदवृद्धियों की सख्या 
निर्बारित करना । 

कैडर में सड रहे अफसरो को १० वर्ष की सेवा के उपरान्त विशिष्ट 
वेतन देना या उन्हें भी विशिष्ट बेसन देना, जिनको विभागीय परीक्षा मे 
उत्तीर्ण होने के बाद भी पदव॒द्धि नहीं दी जा सकी है । 


ऐसे कुन्ठित अफसरो को अतिरिक्त चार्ज देना इसके छिये समुचित 
चार भत्ता भी देना । 


श्रेणी ४ भे सेलेक्शन ग्रेड की प्रविष्टि करना । 


उच्च ग्रेड क्लकों के कंडर में भी कुल निमभ्त और उच्च विभागीय 
क्लकों की सड्या की २० 2/ अधिक सेलेक्शन ग्रे ड़ कार्यपद बढ़ना । 


उच्च पदों के लिये निर्धारित योग्यताओ की प्राप्ति पर तृतीय श्रेणी 
अफसरों को स्वचालित तत्काल पदवृद्धि देता । 
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सरकार की संवार 


अनुशासतनिक सियम 

सभी केन्द्रीय और राज्यीय कर्मचारियों के लिये वर्गीकरण, नियन्त्रण 
गैर अपील निग्रमो को बताने का का्ये, जिससे उन्हें सजा मिलने से 
पहले काफी अवसर अपनी सुरक्षा के लिये मिल सके । 

समूचित स्पष्टता से अनुआसनिक अजन्वेषणों के छिये पूर्ण प्रक्रम 
प्रतिपादित करना, जिससे प्रत्येक स्थिति का वर्णन हो । 

दोषी कर्मेचारियों को कानूनी सहायता देने के लिए प्रबन्ध करना 
जो कि कानूनी दाव पेच पुलिस की गवाही, केन्द्रीय जासूस संस्थान 
इत्यादि में फसे हो व्यवस्थाओं को स्पष्ट और अन्धनकारी बनावा । 

दोषी कर्मचारी अपने बचाव के लिए अपती पसन्द का सरकारी 
कर्मचारी रख सकता है किन्तु बह व्यक्ति उस विभाग से सम्बन्धित न हो 
जिसमे वह काम कर रहा है या कर चुका हो या विभाग का कोई 
प्रभाव नहीं होना चाहिए । 


उन परिस्थितियों की परिभाषा करना जब कि सरकारी नौकर 
निलम्बित किया जा सकता है और निलुम्बन की अवधि को न्यूनतम 
करने के लिये नियम बनाना । 


जब तक दोषी कर्मचारी नौकरी से न निकाल दिया जाये या पदमुक्त 
किया जाये निलूम्बन की अवधि को 'कतेब्य काल' माना जाये। 


सेवा से विमृक्त, पदमृक्त या निकाले गये प्रत्येक सरकारी अफसर 
को सारी सुविधाये जिनमे काननी सहायता शामिल है दी जानी चाहिये 
यदि वह अपनी परिवेदता के निराकरण हेतु न्यायालय की शरण 
जाता है। 

सरकारी नौकरो को चरित्र सम्बन्धी प्रतिमूलक टिप्पणिया देने के 
लिये परिक्रम वनाना और उन्हे इन प्रतिमूलक टिप्पणियो के उत्पन्न करने 
वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए । 

कर्मचारी संघो के प्रतिनिधित्व वाली सस्था या निष्पक्ष और स्वतः 
आयोग की व्यवस्था करता, जिसके सामने यूनियन/सघ सक्रियता के 
फलस्वरूप उत्पन्न अनुशासनिक विवाद रखे जाने चाहिए। 
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सरकारों की सेवायें 
आचरण गमियमावलोी 


प्रत्येक सरकारी नौकर के लिये यह अनिवाये बनाना कि नौकरी मे 
प्रवेश पर वह किसी कर्मचारी यूनियन|परिषद का सदस्य बने । 

सरकारी आचरण नियमावली मे यह व्यवस्था करता कि सरकारी 
तनौकर-सदस्यता-शुल्क, कल्याण फंड, संगठन था सहायता कोष, जिसे 
यूतियन|परिषद उयग्राहे, चाहे वह भान्यता प्राप्त हो अथवा बही, उममे 
योगदान कर सके । 

अपने कतंव्य काल के अतिरिक्त सरकारी नौकर को अल्पकालिक 
नौकरी अन्य स्थान पर भी करने की छट होनी चाहिए, जिससे वह 
अपनी आय का अनुपूरण कर सके परन्तु उसका सत्ताओं को सूचित 
करना आवश्यक है और यह भी आवश्यक है कि ऐसा कार्य उसके कार्थ- 
पद और नैपुण्य को प्रभावित न करे । 

श्रेणी १ के अफसरों की स्थानीय सरकारी राजनीतिक सक्रियता की 
आशा लेने का अबसर देना चाहिये । 

श्रेणी २ के अफंस्तरों को अधिकतर राजनीतिक कार्यो में भाग लेने 
की आशा प्राप्त होता चाहिये परन्तु विवेक की आवश्यकतानुसार | 

श्रेणी ३ और ४ के कर्मचारियों को यदि वे निर्वाचन में भाग 
लेना त्ाहँ तो उन्हें नामाकन से पूर्व इस आधार पर अपनी नौकरी से 
सस्‍्तीफा देने की इजाजत देता चाहिए कि यदि वे नही चुने गये तो उन्हे पूर्व 
स्थिति में निर्वाचन फलो की घोषणा से एक सप्ताह में ही पुनर्नियुक्त 
कर लिया जावेगा और फिर भी वे सभी प्रकार के राष्ट्रीय और स्थानीय 
राजनीतिक गति विधियों मे भाग लेने के लिये स्वृतत्र रहेंगे । 

सरकारी नौकरों को किसी भी सहकारी नीति या कार्ण की आलो- 
चना का अधिकार हो । 

समझौता वार्ता के भंग होने पर (लिखित) प्रतिनिधि परिषद यूनि- 
यन द्वारा हड़ताछ की पुकार पर जब कि एक समुचित नोटिस दिया 
जा चुका हो सरकारी नौकरों को भाग लेने की इजाजत । 
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संसद के कतब्य 


समाज के जीवन के निममन के छिए जिसमें श्रमिक भी सम्मिलित है 
सन्नियम बनाता । 


विधेयक के रूप में व्यवस्था करना जिससे समाज की आवश्यकताओं 
के लिए कोष उपलब्ध हो और राज्य के सेवाओं के लिए कोष का 
उपयोग करना । 


निर्वाचकों के सम्मुख सम्बन्धी तत्वों और मामलो को प्रस्तुत 
करता । 


राष्ट्रीय स्वार्थों के प्रारूप के अंतर्गत लोकहित सस्थानों के लिये 
सामान्‍य नीतिया निर्धारित करना और विचारगोष्ठियो (उनके वाषिक 
रिपोर्टो और लेखाओ सह्ठित) द्वारा, संसदीय प्रश्नों के उत्तर द्वारा और 
लोक सस्थातों और अन्य ससदीय कमेटियों द्वारा उनपर नियंत्रण 


रखना । 


राष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित करता और सभी क्षेत्रों के लिए 
शष्ट्रीय वित्तीय अनुशासन निश्चित करना । 
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स्थानीय स्वायत्त सरकारी संस्थाओं के कर्तव्य 


रात्रि शरण के लिए भवन व्यवस्था, स्कूलों, अस्पतालों, मातुका गूहों, 
गुह गिर जाने, सड़क के विस्तार योजनाभों, बाढ इत्यादि से प्रभावित 
व्यक्तियों और छुआछूत की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की व्यवस्था 
करना । 


सडकों, पुलों, ताजा पीने का पाची, अच्छी नालियों की व्यवस्था, 
सार्वजनिक सडास और पमूृत्रालयों, विष्ठा इत्यादि का बुद्धिकरण और 
अतिम उपयोग इत्यादि की व्यवस्था करना । 


छोक स्वास्थ्य की योजनाओ का प्रचार और पालन जैसे शुचिता, 
भच्छरों का नियन्त्रण, टीके, अन्य निरोधात्मक औषधिया, मिश्रणविरोधी 
पग, बाल मृत्यु पर जन्मपूर्वष और जन्‍्मोत्तर प्रबन्ध द्वारा नियन्त्रण और 
सामान्य जन आरोग्य व्यवस्था करना । 


सभी पहलुओ में नगर नियोजन करना जैसे मनुष्यों और अन्य 
बाहकों का जमाव कम करना, साफ हवा की रोक हटाना इत्यादि । 

विपणि, परिवहन, गलियो में प्रकाश, अग्तिशमन, शोगीबाहन 
इत्यादि की व्यवस्था करना ! 


पार्को, स्टेडियम, खेलकूद के मेदानों और मुर्दा जलाने और गाड़ने 
की व्यवस्था करना | 


रिक्‍्शाचालको, स्वचालित रिक्‍्शाओं और टेक्‍्सी चालकों, बस 
यातजियों के शरण गृहों की व्यवस्था करना, तागे घोडों और अन्य जात- 
बरों के लिये जल व्यवस्था करना | 
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गन्दी बस्तियों का सुधार, बस्तिया हटाना, गन्दी बस्तियों के निवा- 
सियो के लिये मकान की व्यवस्था और उनके बन जाने तक झोपडी और 
झृग्गियों के निवासियों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना | 


प्राथमिक स्कूलो के बच्चों को अरधंदिवसीय भोजन, सभी विद्याथियों 
को' ध्वास्थ्य सेवा और निरोधात्मक औषधि व्यवस्था करमसा । 


श्रमिकों पर गृह, पानी इत्यादि के लिये ५० %की कर मुक्ति करना । 


शारीरिक अपंगो के लिये छोटे कारखाने स्थापित करना, श्रम 
कल्याण पर्गों के लिए छोटे सस्थानों को आथिक सहायता देना । 


असगदित श्रमिकों के लिये श्रम कानूनों का पाछन और आवश्यक 
व्यवसायों में अनुज्ञापत्रों को प्रदान करना । 


निवास स्थान से कार्य स्थान तक श्रमिकों की सस्ती और कुशल 
परिवहन की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिये यूनियनों से सहयोग 
करना और सभी श्रमिकों के लिये समुचित केन्टीनों और कल्याण सुवि- 
बाओं की व्यवस्था करता, उन श्रमिकों के लिए जो फेक्टरियों, दूकानों, 
सड़को और घर बाहर और रात्रि ड्यूटी में कार्य करते है । 


/ १११ ) 


ब 


५४ शिकक-#का, 24 -कुर मर चर पे 


प्रेस काउंसिल के कतंव्य 
प्रेस की स्थापित स्वतंत्रता की रक्षा करना । 


प्रेस की प्रकृति को उच्चतम व्यवसायिक एवं व्यापारिक मानदण्डों 
के अनुरूप स्थायी रखना । 


लोकहित और महत्व की सूचनाओ को रोकने वाली घटनाओं पर 
पूर्ण दृष्टि रखना । 


प्रेस के आचरण या प्रेस के प्रति व्यक्तियों अथवा सगठनों के 
आचरणों को शिकायतों पर विचार करना । 


प्रेस मे उन घटनाओं पर रिपोर्ट देना जो अत्यधिक केन्द्रीकरण 
अथवा एकाधिकार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर सकती है ! 


प्रेस को प्रोत्साहित करना जिससे वह सार्वजनिक जनता को श्रम 
और उद्योग सम्बन्धी चालू समस्याओं के प्रति शिक्षित करने का प्रयास 
वस्तुगत और निष्पक्ष समाचार प्रदशशत द्वारा कर सके और समाचार को 
सूचना प्रधान रखना न कि घटना प्रधान । 


हे प्प 
कद की, 


समुचित मौकों पर सरकार, सयुक्त राष्ट्रीय प्रत्यमों और विदेश के. 


प्रेस संगठनों में प्रतिनिधित्व करना १ 


अपने निर्णय और प्राविधिक रिपोर्ट जिनमे उनके कार्य का उल्लेख 
हो प्रकाशित करना और प्रेस की घटताओं और उनको प्रभावित करने 
वाले तत्वों को समय-समय पर पुन्र्अकलन करना । 


( ११३२ )? 


न + ५ 
का 


एक विश्वविद्यालय के कतंव्य 
(औद्योगिक जीवन के सन्दर्भ में) 


पुस्तकों, पत्रिक्षाओं, मासिक एव राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक 
आन्दोलन को अनुबृत्त करने वाले साहित्य का एक अधुनातन पुस्तकालय 
रखना । 


औद्योगिक समस्याओं में एक सोह श्य और आवश्यकता प्रधान शोध 
करना जैसे, हडतालें और ताछाबन्दी, अनुपस्थिति, काये-प्रोत्साहक, 
गट-कार्थ, प्रेरक योजनाथें, नेतृत्व (सगठनात्मक और औद्योगिक), भृत्ति 
व्यवहार, अनुशासन, औद्योगिक सम्बन्धों में राज्य का स्थान, उत्पादकता 
सामाजिक सूरक्षा की प्रकृति एवं तत्व, भावी प्राविधिक कौशल एव 
सेवायोजन स्थिति का भविष्यावल्लोकन, सन्दर्भ कानून का विकास, कार्ये- 
कारी परिस्थितियां और सुरक्षा, श्रम गुणधर्मिता और भर्ती, पदवृद्धि 
और प्रशिक्षण की रीतियां इत्यादि और सस्थात्मक सविधानों और 
व्यवहारों की जीवन के उद्देश्यों की पूति करने मे सार्थकता का परी- 
क्षण करना | 


सांख्यिकीय अनुसन्धानों में सहायता करना जैसे-पू जी उत्पादत अनु- 
पात, शोध (भाबलिक ) विकास अनुपात, और समाजशास्त्रीय अनुसंधान 
जुसे-परिवार-जीवन-स्रवेक्षण, सम्बादवहुन प्रारूपो इत्यादि जिससे इस 
संबन्ध में प्रकाश पृल्‍जी योजनाओं और नीतियों का विकास हो | 


उद्योग और ट्रेडयूनियतों के बीच एक सतत विचार विमर्ष कायम 
रखना जिसके औद्योगिक जीवन की चालू और दी्घेकालीन दौक्षणिक 
आवश्यकताओं को ज्ञात किया जा सके और उद्योग और श्रम को 
सुचना, ज्ञात और शोध के अधुतातन उपलब्धियों से सूचित रखना । 


ा। 


हे पे ( ११३ ) 


| 


औद्योगिक काउंसिल 
(औद्योगिक परिवार) 
औद्योगिक सम्बन्ध के सभी पक्षों का यह कतंव्य होगा कि वे अपने 
को एक औद्योगिक परिवार के रूप में पुनर्गंठित कर ले । 
इस रूक्ष्य की प्राप्ति के लिये राष्ट्रीय और राज्यीय स्तरों पर 
श्रमिकों व्यवस्थापकों और प्राविधिक कैड रो और पू जीपतियों के निर्वा- 
चित प्रतिनिधियों से युक्त प्रत्येक बड़े और छोटे उद्योग में अथवा उनके 
व्यवसायिक समूह के छिये एक औद्योगिक काउंसिल बनाई जावे । 


संसद अथवा राज्य विधायिकाओ की स्वीकृति पर ऐसे औद्योगिक 
काउसिले अपने उद्योगों को सामान्य नीतियों को निर्धारित करने की 
उच्चतम सत्ता होगी जिनमें वे नीतियाँ भी शामिल है जो श्रम शक्ति के 
कार्य विभाजन, व्यवस्थापको और प्राविधिक कैंडरो और पूजीके 
नित्रेश से सम्बन्धित है । 

सारी श्रमशक्ति, व्यवस्थापक और प्राविधिक कुशलता और पूजी 
जो उद्याग में है वह राष्ट्रीय या राज्यीय औद्योगिक काउसिलो के द्वारा 
कार्य में लगाये जाने के लिये उपलब्ध रहेगी और वे ही कुछ सिर्णयों 
का प्रतिपांदन एवं प्राकून कर सकेगी जेसे-उत्पादन ओर सेबायोजन 
लक्ष्य प्राविधिकी का स्तर, भृत्ति नीति, आयात और निर्यात का भार 
इत्यादि । 

प्रत्येक औद्योगिक काउसिल उन उद्ं श्यो' और छक्ष्यों की पूर्ति के 
लिये कार्य करेगी जो उसे राष्ट्र के द्वारा प्रदत्त है और अन्य उद्योगों की 
समान काउपसिलों से वह उतकी क्रियाओ का समन्वय करेगी और ऐसा 
करने में वह 'उद्योगो के ब्यूरो द्वारा स्थापित अनुशासन का पालन 
करेगी । इस निर्मित्त वह समय-समय पर अपने सविधान का पुनअकिलन 
और सशोधन करेगी और फर्मो, इकाइयो, समूहों , व्यक्तियो' इत्यादि के 
आस्तरिक सम्बन्धो का पुनप्रेतिपादन करेंगी, जोकि उद्योग के अतगँत 
कार्य करते हो । 


( ११४ | 


श्रमिका प्राविधिक कौशठ पुजी उपभोक्ताओं शोघ बौर विकास 
आवश्यकताओं, योजना वरीयताओ ओऔर राज्य द्वारा प्राष्य राशियों की 
आवश्यकताओं को पूर्ण करने के निमित्त वे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत 
आय वितरण की एक योजना पर चलेगे। 


इस प्रकार से निरभित औद्योगिक काउसिलों पर यह भार होगा 
कि वे यह सुरक्षा प्रदान करे कि कोई भी श्रमिक, यत्रीकरण, अभिनवी- 
करण, आधुनिकीकरण अथवा स्वचालितीकरण के फलस्वरूप पदमुक्त 
नहीं किया जायेगा जब तक कि उसको सेवा की सततता की बिना हानि 


के कोई अन्य बेकल्पिक नौकरी उसी उद्योग मे, या अन्य किसी दूसरे 
संस्थान में नहीं दे दी जाती । 


प्रत्यक्ष औद्योगिक काउसिल प्रत्येक क्षप्तिक और उसके परिवार के 
सदस्यों का पूर्ण ध्यान रखेगी और प्राकृतिक दिशा में उसके पूर्ण विकास 
को प्रोत्साहित करेंगी और उसे कभी भी सौकरी के बाहर, दुख में या 
आधारभूत जीवन आवश्यकताओं के अभाव मे नहीं रहने देगी । उद्योग 
पर प्रतिदिन के जीवन निर्वाह के लिये निर्भर सभी व्यक्तियों को एक 
विशाल औद्योगिक परिवार का सदस्य माना जायेगा और उस परिवार 
का सामाजिक सुरक्षा का सरक्षण सभी श्रमिक को उसके बच्चे, बूढ़े, 
पीड़ित, विधवा, शारीरिक या मानसिक अपग इत्यादि के रूप से मिलेगा 
जोकि ऑद्योगिक परिवार के प्राकृतिक सदस्य हैं । 


आऔद्योगिक परिवार का यह कर्तव्य होगा कि उद्योग में वहु सदस्य 
श्रमिकों के वालकों को भी खपत करके जब तक कि वे स्वय ही किसी 
भिन्न जीवन का चुनाव न करले । 


इस अनुशासन पर कार्य करने वाला औद्योगिक परिवार इस प्रकार 

अपने प्रत्यग सभी मानव बन्घुओं को एक भौतिक शरण प्रदान करेगा 

और उनके सास्कृतिक और आध्यात्मिक प्रयत्तों और जीवन को पूर्ष 
_“अनाने के कार्यों के लिये समुचित अवसर प्रदान करेगा । 


( ११४ ) 


ज् कर 
कक 


सामाजिक कार्यकर्ताओं का अनुशासन 


मानसिक और शारीरिक रोगियों और अपभ व्यक्तियों के प्रति 
सदभावना; घैर्य, प्रौढ़ता, वस्तुपरकता के प्रति निष्ठा ! 


समाज कार के किसी स्कूल में निम्न विषयो' पर विश्विष्ट शिक्षण- 
समाज कार्य के दर्शन एवं इतिहास, भारतीय समाजिक समस्याये, 
सामाजिक कानून, औषधि सम्बन्धी सूचना, जनकल्याण एवं सामुदायिक 
कल्याण सेवाये, आधारमूत समाज कार्य सम्बन्धी प्राविधि, जैसे-बटना 
अध्ययन, सशह काय, सामुदायिक संगठन, सामाजिक अनुसधान, मानव 
व्यवहार का गति विज्ञान, किशोर एवं वाल मनोपचार जिसमें निम्न- 
लिखित सम्मिलित है-- मनोव्याधिकी, अपराध मनोविज्ञान, मनस्ताप 
और मतोविकृृति का उपचार, विभिन्न व्यवहारिक समस्यायें और मास- 
सिक विकृति की व्यवस्था, मनोपचारिक औषधि, बीमारी के सामाजिक 
और भावनात्मक तत्व, विचार एव पुनर्वासन, मनोपचारिक स्थितियों 
में घटना अध्ययन, बार निर्देशन प्राविधि, विभिन्न परिस्थितियों में 
मनोपचारिक समाज सेवा का गठन एवं प्रशासन ॥ 


मानसिक रोगो' के निरोध, विकास एवं उपचार में शोध । 


सामाजिक एवं निरोधात्मक औषधि और ओऔषधिक समाज काय में 
विज्येष प्रशिक्षण । समाज कार्य और औषधि से सवाद वहन प्रवाहिकाए 
स्थापित करने के निित्त उन्हें समाज कार्य की भारतीय कान्फ स, 
ममाज कार्य स्कूछो के पूर्व छात्र परिषद या भारतीय औषधि परिषद 
अथवा अस्पतालो , दवाखानो , स्वास्थ्य केन्द्रो इत्यादि में कार्य द्वारा, 
लोक स्वास्थ्य की परिस्थितियों मे औषधिक समाज कार्थ के प्रस्तार 


पद 


द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य योजनाओं और छोक कल्याण एजेन्सियो 
द्वारा व्यवसाथिक समूहों में संगठित करना । अस्पताकू, रोगी और 
उसके परिवार के प्रति एक ओर और इडाक्टरो,, मनोपचारकों, नर्सो, 
व्यवसायिक वैद्यों, शारीरिक बेद्यो इत्यादि के प्रति दूसरी ओर मध्यस्थ 
का कार्म करना । 


शारीरिक और मानसिक व्यथा से पीडिल व्यक्तियों का एक अखिल 
भारतीय सर्वेक्षण । 


&#>... 


सरकारी सहाप्रता से उत्तम मानसिक अस्पतालों का संगठन 
(जिसमे १८,००,००० शय्याएं और ५००० मनोपचारक है), मनोप- 
चारी वाहरी-विभाग और मानसिक आरोग्य क्लीनिक दिवस अस्पताक 
“विशिष्ट परिचर्या की आवश्यकता के बाल स्कूल, बम्बई जैसी सस्थाए, 
दिवस परिचर्या केन्द्रों, प्रशिक्षित व्यक्तियों को गांवों भें ले जाने वाले 
वाहन दल, इगल्ेण्ड के जैसे व्यवसाथिक केन्द्र और निवेश व्यवस्था, 
बाल निर्देशन केन्द्र, वैज्ञानिक परिवार कल्याण सेवा, सह्थाए, गृह, 
कारखाने; अधो, बहरा, अपंग, गृ गे, वृद्ध, अशक्त, व्यथित, शरीर 
ब्याधि से अपग, कोढ़ी, संवेदनशील, हद रोग से पीडित, पैराप्लेजिक 
पीडित, भिर्गी के रोगी, बाल अपराधी, पायछ, अपराधी सिखमगे 
इत्यादि के लिये प्रशिक्षण केन्द्र और स्कूछ । 


विधायकों पर शारीरिक एवं मानसिक व्यथा से पीडित व्यक्तियों 
को विशज्ञेष सुविधाये प्रदान करने के लिये एक अलग कानून बनाने पर 
बल देना जिसमें उन्हें प्रशिक्षण, नौकरी, औषधिक सहायता, नौकरी के 
अवसरो में कोटा और वरीयता व भृत्ति के सरकारी अनुपूरण को 
व्यवस्था हो । 


भिखारियों का एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण, उनमे आत्मसम्मान 
की भावना का विकास, सभी शिखारियों का वर्गीकरण, राष्ट्रीय सहायता 
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और पेन्शन योजना, व्यथित व्यक्तियों का पंजीकरण, अपग व्यक्तियों के 
पुरर्वासन के लिये एजेन्सियाँ, उद्योगों से कुछ संख्या मे अपग व्यक्तियों को 
नौकरी देने की मांग, प्रत्येक प्रशासकीय विभाग में कम से कम एक 
शरण-का रखाने का निर्माण और व्यवसायिक प्रशिक्षण स्कूल, प्रशिक्षित 
अपगों को कच्चे माल और उपादानों के रूप में सहायता, दुरूड़ता रहित 
उपादानों की स्थापना, बनावटी शरीर प्रत्यगो की व्यवस्था, अप 
ब्यक्तियों के छिये एक संस्थान की स्थापना, निरोधात्मक कारखानो का 
प्रारम्भ, अपंगो और रोगियों के सहायतार्थं आथिक सहायता योजनाये । 


केन्द्रीय सरकार द्वारा एक आदर्श विधेयक पास करवाना जो मान- 
दण्ड का कार्य करें और जिसमे निम्नलिखित व्यवस्थाए हों :-- 


(१) वर्गीकरण केसद्र (२) निरीक्षण द्वारा सुधार (३) अलग 
न्यायालय. (४) विशिष्ट पुलिस इकाइयाँ (५) प्रशिक्षण एवं उपचार 
गृह (६) अनुजा एवं निरीक्षण (७) अनिश्चित अवरोधन (८) स्वभाव 
से अपराधी भिखारियों और शोषकों के लिये अलग-अलग प्र । 
(९) गृहों मे सही वरन शरणालूयों में ऐच्छिक अवरोधन की व्यवस्था । 


विभिन्न क्षेत्रो मे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित ट्राइब्ज, सीमांकित 
ट्राइव्ज और अन्य पिछडे वर्गो के न्‍्यायादर्श आधारित अर्थ-सामाजिक 
सर्वेक्षण करना और उनकी विपत्ति मे सुधार के लिये प्र और साधन 
सुझाना और उनके बीच में इसी उद्देश्य से कार्य करना । 
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सासाजिक-तसांस्कृतिक नेताओं के कर्तव्य 


सम्ताजकार्ष के प्रति 


देश में उत्तम प्रकार से प्रशिक्षित और योग्य समाजिक कार्यकर्ताओं 
को बनाना, प्रोत्साहन देना, प्रेरणा देना और निर्देश करना । 


विभिन्न सरकारी, भर सरकारी, स्थानीय और राष्दीय ऐच्छिक 
सस्थाओ और योजनाओं द्वारा किये जाने वाले समाज कार्य को पुनर्जा- 
कलित, सन्तुलित एवं समन्वित करना। 


उपभोक्ताओ के प्रति 


इस तथ्य को स्वीकार करना कि राष्ट्रीय हित का निकट आथिक 
पर्याय उपभोक्ताओं का हित है । 


समाज में उपभोक्ता-हित चेतना जाग्रत करना । 


उपभोक्ताओं के मत स्थापित करना जो उनके हितों को प्रभावित 
करने वाले सभी मामलो मे लगातार स्थिरता पूर्बक उन्हे शिक्षित करें 
जिसमे देश के औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति भी शामिल हो । 


जब भी उपभोक्ता हित्तो' के विकास और सरक्षण करने की आवश्य- 
कता हो तो जल्दी जल्दी होने वाली उपभोक्ता कामन्फेसों के माध्यम से 
जनमत को आन्दोलित करे, जिससे सरका रो, व्यवसायियों था औद्योगिक 


. सम्बधों के विभिन्न पक्षो पर समुचित दबाव डाला जा सके । 


उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिकार और हड़तालों का आयोजन करे, जिसके 
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अपनी लक पिन मन 


द्वारा वे ऐसी निर्माणी के बनाये गये सामान को खरीदने से इच्कार कर 
दे जो उपभोक्ता-विरोधी नीतियो का पालन करती हो । 


स्वदेशी और बलदायक व्यक्तिगत स्वभाव को प्रेश्ति करने के लिये 
वे उपभोग का प्रारूप बनायें और ग्रचारित करे | 


प्रमुख उद्योगों में इश्लेण्ड के 'कोयला उपभोक्ता काउसिलों' के 
आदर्श पर उपभोक्ता सलाहकार या परामशंदात्री कोउसिले बतावे जो 
मंत्री महोदय को वाषिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और जिल्‍हें मत्री 
महोदय राष्ट्रीय कोयला बोर्ड की रिपोर्ट के प्षाथ ही संसद में पेश 
करते है । 


भारताँय संस्कृति के प्रति 


भृत्ति-विभेदों और स्थिति-विभेदों की एक समत्वयकारी व्यवस्था 
का त्रिकास करना जो समानता और प्रेरणा की सधि की सुरक्षा करे 
क्योंक्रि यदि जीवन के मूल्य शुद्ध आथिक या भौतिक होंगे तो धन का 
न्यायपूर्ण वितरण उच्चतम वैय्क्तिक विकास की प्रेरणा से असगत 
रहेगा । 


इसलिये ऐसा मनोबेज्ञानिक और सास्कृतिक वातावरण उत्पन्न करें 
जिसमे अविचलित रूप से सामाजिक स्थिति और बवैयक्तिक घन के बीच 
एक उल्टा अनुपात पाया जाये । और, 


देश में न्यूनतम और अधिक्रतम आय राशियों के बीच १ और १० का 
अनुपात (१:१०) प्राप्त करें । 
राष्ट्र के प्रति 


औद्योगिक सम्बन्धी के सभी पक्षों को इसके लिए सहमत करता 
कि वे राष्ट्र-हपी जीव्धारी के अग प्रत्यंग है और उनके वर्भीय हिंते 
तत्वतः राष्टू के हितो में ही सन्निद्ठित हैं । 
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इसलिये औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित सभी नागरिकों को क्षेत्रीयता, 
भाषा, जातिबादिता और साम्प्रदायिकता की विवाशक प्रवृत्तियों से मुक्त 
रखे तथा उन्हें यद्व शिक्षा भी दें कि वे न केबल सभी पथों को बल्कि 
माक्संबाद को भी न छोड़ते हुए किस प्रकार से उन्हें न केवक सहन ही 
बरन्‌ उनके सम्मान भी करें | 


राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करें । 


मानवता के प्रति 


विश्व संस्कृति को उदाहरण और सम्प्रेषण द्वारा अपने विशिष्ट 
लक्षणी से युक्त सनातन जीवन मूल्यों का योगदान देना, जिससे विश्व 
समाज को शान्ति, प्रचुरता, स्वतन्त्रता, एकता और परमानन्‍्द की 
उच्चतम मानव आकाक्षा की सम्प्राप्ति हो सके । 
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समाज का अनुशासन 


प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व, प्रकृति एवं अभिरचियों के अनुसार 
उसके पूर्णतम विकास के लिए पूर्णतम ढोत्र प्रदान करना, जिससे सभी 
व्यक्तियों की सभी क्षमताओ का राष्ट्रीय समृद्धि हेतु पूर्णह्पेण उपयोग 
किया जा सकते । 


विभिन्न व्यक्तियों के अगणित विभिन्न दृष्टिकोणों, आवश्यकताओ, स्थि- 
तियो, बिचार के दुष्टिकोणों और अशों, भावनाओ, अभिरुचियों, पश्तदगी- 
ऋ्रमो, स्वभावों, इच्छाओ, क्रोध और व्यक्तियों को ठीक प्रकार से ममझना 
और उनका सम्मान करता । और फिर भी उनके माध्यम से एकता का 
व्यवस्थाक्रम खोजना, जो अपने आपका अंग विस्तार विभिन्न वर्गों को 
अनुशासन का एक सम भाव प्रदान करके-करता है जेसे-क॒टुम्ब, समुदाय 
दोत्र, व्यवसाय, उद्योग इत्यादि का अनुशासनिक समभाव । 


सामाजिक जीवन के इस ताने-बाने को बुनना और इसके लिये 
लघुतम से विशालृतम और अधिक समरूपी से अधिक जटिल ओर पूर्ण 
बर्ग तक वैयक्तिक प्रथत्तों को आपस में मिलाना और उस्चके लिये 
प्रत्येक व्यक्ति एव सस्था और व्यक्तियो और संस्थाओ के समूहों के 
विशिष्ट और समान कार्य क्षोत्रो को जोडना तथा परिभाषित करना । 


एक ढीले, विशाल और मथर गति बाले परन्तु जीवन्तु सामाजिक 
व्यवस्थाक्रम की सक्रियता की आवश्यकता और विवेकपूर्णता को समझना, 
जो प्रत्येक विभाजित और विभिन्न रूपो में प्रतिपादित ज्ञान, प्रयत्न 
और प्रवृत्ति के पन्‍थ को स्वतन्त्र एव पूर्ण विकास के योग्य वातावरण 
प्रदान करता है और फिर भी राष्ट्रीय शरीर के इन अछग अलग 
जीवाणुओं को संगतिपुर्व॑क जोड़ता है-प्रथम एक कच्चे प्रकार के आ्गदान 
प्रदान विनिमय के रूप मे और पारस्परिक सहायता और सुविधाओं 
पारस्परिक समर्थत और तृप्ति, भावनात्मक उत्साह, सम्वेदना और वधु 
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भाव के अनुशासन के बीच से अमण करता हुआ एक हो मां के उदर से 
उत्पन्न पुत्रों और पुञ्नियों के बीच पाई जाने वाली यथार्थ एकता के रूप 
के अतिम सम्मिश्रण तक पहुंचता है । सामाजिक व्यवस्थाक्रमः की अपने 
विभिन्न प्रतिपादनों द्वारा काछ की एक अवधि में सर्वे-पूर्णता स्थापित 
करने की प्राविधिकता को समझना । 


वतंमान काल की आवश्यकता को स्वीकार करना, जो कि जनता 
के पिछड़े और दलित बर्गो की शीघ्र उन्नत और विकास करना है, जिससे 
वे अपनी जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को सतुष्ट करने की पूर्ण- 
व्यायिक आकाक्षा पूर्ण कर सके और उनका बन्धुत्व की भावता से 
उत्थान करना, जिससे वे अन्यो के समान श्रेणी में रह सके और इस 
अकेले मार्ग से ही स्वतन्त्रता को उसका सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हो । 
आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रदत्त उपयोगिताये और अवसर, उसकी विशाल 
काया-उत्पादन-प्र किधिया, श्रम सरक्षण के यत्रों, सामूहिक सम्प्रेक्षण सभी 
को इस अकेले उहेश्य की पूति के निर्मित्त सेवा में छगाया जाना चाहिये, 
जिससे जनता का उत्थान हो, जन-शिक्षा का प्रसार हो, बौद्धिक उपादान 
का औसत स्तर उच्चत हो, और जनता की क्षमता और कल्याण की 
वृद्धि आधुनिक सभ्यता के पुरस्कारों मे हो! 
आधुनिक कार के इस विभाल और बहुसख्यक प्रथृत्त का निर्देशन उसे 
सामाजिक अनुशासन के समझूपी प्राहूप में अविष्ठित करके करें, जिसे 
'काऊजयोी व्यवस्था” ने हमें अपने सर्वाधिक मूल्यवान पुरस्कार के रूप में 
प्रदान किया है और जिसके केवल कुछ भाग को ही क्तेव्य और आच- 
रणों के इस व्यवस्थाक्रम में अनावृत किया गया है । 


न्फप 


इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन के सही स्थान और 
कार्य पर प्रतिष्ठित करना, उसे उम्तके विकास की सच्ची प्रकतिमूलक 
दिशा का ज्ञान कराना और उसे अपने आत्म-अनुशासन, आत्म व्यवस्था 
और आत्म तुष्टि के अनुकरण के लिये पूर्ण स्वतंत्रता और सुरक्षित 
छोड़ देना ! 


( १४३ ) 


आत्म-अनुशासन 


जीवन एवं समाज मे अपने व्यक्तित्व एव स्थिति के अनुसार समुचित 
कर्तेंब्यों का पूर्णता से पाछन करना । 


सभी झगड़ो की वास्तविक प्रकृति को समझना जोकि प्रेरणाओं भे 
सगति सम्बन्धी अनेक समस्याओ का प्रतिफल है और सरदेव एक उत्तम 
प्रकाश को हूढ़ता चाहिए जो कि प्रत्येक विवाद को सुलझाने के लिये एक 
अधिकारपूर्ण सश्लेषण प्रदान कर सकता है । 


व्यक्ति के चारों ओर के जीवन और समाज के प्रति एक उत्तम 
और अतिझत्तम सेवा का सतत बमोगदान करना, जिससे प्रथ्बी को मानव 
के आवास के लिये उपयुक्त स्थान बनाया जा सके । 


अज्ञान से ज्ञान की ओर और ज्ञान से उच्च ज्ञान की ओर, अधेरे 
से प्रकाश की ओर, विवादों से सौहाद की ओर, श्रणा से प्रेम की ओर, 
वस्तुओं के प्रति संकुचित से बृहद दृष्टिकोण की ओर, विभाजन सें 
एकता की ओर, परतन्त्रता से स्वतन्त्रता की ओर, ज्ियसाण से जीवन 
के अनन्त जीवन मूल्यों की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर स्देव उन्नति 
करते जाना । 


अन्तत: अभाव और भय से मुक्त होकर आत्म-नज्ञान के लक्ष्य की 
ओर किसी भी आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से आगे बढ़ना । 


१5४ 


